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 लोर  समिति  में  राज्य परिषद्  के  सदस्यों  का  रखा  जाना  ह--

 भारतीय  प्रफुल्ल  विधेयक--पुर:स्थापित  १२



 (  रे  )

 रबड़  पादन  तथा  संशोधन  विधेयक--प्रखर  समिति  को  सौंपने

 का  प्रस्ताव--स्वीकृत  SVYR—MRR

 हिन्दू  विवाह  विच्छेद  विधेयंक--संयुक्त  समिति  को

 के  विषय  में  रा जय परिषद्  की  सिफारिश  से  सहमति  के  लिये  कें

 प्रस्ताव--असमाप्त  YRQU— RKC

 ४९४८--४९८२ शान्ति  के  कामों  के  लिये  अ्रणुदाक्ति  का  प्रयोग

 ११  BAuy

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 दिल्ली  राज्य  बिजला  बोड़  का  PAK RNY  का  पुनरीक्षित  प्रा कं कलन

 १९५४-५५  का  प्राय  व्यय  और  के

 आयਂ  aga  प्रा  हितों  के  सम्बन्ध  में  व्याख्यात्मक  टिप्पणियों  BRCR

 तारांकित  wat के  उत्तर  में  द्धि  CRC  ३--४९८४

 सदन  का  काय

 भाषणों  के  लिये  समय  सीमा  CR CV—— BACK

 हिन्दू  विवाह  तथा  विवाह-विच्छेद

 संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  विषय  में  राज्य  परिषद  की  सिफारिश

 से  सहमति  के  प्रस्ताव--ग्रसमाप्त  VAC4—4 o VY

 १२  १९५४

 विशेषाधिकार  प्रश्न  ko  ¥u——ko bo

 सदन  पटल  पर  रख  गय

 प्रशिक्षण  तथा  नियोजन  सेवा  संगठन  समिति  कीਂ  रिपोर्ट  koko

 व्यवसाय  प्रमाणन  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  oko

 अदालत  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  विवरण

 प्राक्कलन  समिति--सातवीं  का  प्रस्तुत  करना  Kok

 गैर  सरकारी  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति--नवीं  रिपोर्टे  का

 प्रस्तुत  करना  ५०५१

 हिन्दू दू  विवाह  तथा  विवाह-विच्छेद  विधेयक--याचिकायें  प्राप्त  Kok I——-HOKR

 रेलवे  उपक्रम  द्वारा  सामान्य  राजस्व  को  देय  लाभांश  की  दर  पर

 पर्नावर्लॉकन  करने  के  लिये  संसदीय  समिति  की  निर्यात ि  द  क्त के

 बारे  में  प्रस्ताव--स्वीकृत

 हिन्दू  विवाह  तथा  विवाह  विच्छेद  विधेयक--संघ क्त  समिति  को  सौंपने

 के  विषय  में  राज्य  परिषद  की  सिफारिश  &  सहमति  के  लिये

 प्रस्ताव--ग्रसमाप्त  Yok R——& Rod

 राज्य  परिषद  से  सन्देश  ad



 (  ४
 )

 विशेष  fate  निधेयंक--पंरिषेंद  द्वारा  पारित  रूप  मैं  पटल  परे

 गया
 ५१०८

 १३  १९५४

 राज्य  परिषद  से  सन्देश

 म
 ~ मजूरी  विधेयक--परिषद  द्वारा  संशोधित  रूप

 सदन  पटल  पर  रखा  गया  ५१११

 पुस्तक  प्रदान  विधेयक  द्वारा

 संशोधित रूप  में  tat  ges  पए  रखा  गया  IRR

 कच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  दाते  )  विधेयक--परिषद  हारी

 संशोधित  रूप  में  सदन  पटेल  पर  रखा  गया  ५१११

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 सदर  पव  के  अंतर्राष्टीय  सेनिक  न्यायाधिकरण के  सदस्य  के  रूप

 में  भारत  सरकार  द्वारा  अपने  अधिकारों तथा  न्याय  क्षेत्र  के  बारे

 में  प्रेस  विज्ञप्ति  HOPI — VAR

 प्रबल  सम्पति  अधिग्रहण  अजन  अधिनियम  १९५२  के  अन्तर्गत

 भ्रंघिस  चना  ५११७

 भाग  राज्यों  कीं  सरकारें  )  विधेयक--याचिकायें  उपस्थापित  ५११७

 अविलम्बनीय  लोक  महत्वਂ  के  विषय  पर  ध्यान  दिलाना--जापानी  az

 भपरोधियों  के  विषय  में  क्षमा-दान  प्रबन्ध  में  पाकिस्तान  को
 ~

 भारत  के  वेध  उत्तराधिकारी  के  रूप  में  सम्मिलित  किया  जाना  WI PQ--—4 9 OY

 विशेषाधिकार  को  & 2 Pg—& 828

 निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन--चर्चा  असमाप्त

 & 29 —4& igig काफी  विक्रय  विस्तार  )  विधेयक--वापस  लिया  गया

 काफी  विक्रय  विस्तार  विधेयक--पुरःस्यापित  & L919

 हिन्द  विवाह  तथा  विवाह-विच्छेद

 qua  समिति  को  सौंपने  के  विषय  में  राज्य  परिषद  की  सिफारिश

 से  सहमति  के  लिए  प्रश्ताव--स्वीकृत

 १४  24¥

 सदन  पहल  पर  रखे  गये  Ta

 RA4 ey  के
 लिए  अनुदानों  की  att  के  सम्बन्ध  में  सदस्यों

 से  प्राप्त  हुये  कुछ  ज्ञापनों  के  उत्तार द ेat  वाले  विवरण  &ER8

 az  प्रक्रिया  संहिता  १९

 -याचिका  उ

 उपस्थापित

 शुद्धि
 Koo ४

 १९५३  को
 पूछ

 गये  अनुपूरक  प्रश्न  के  उत्तर  में



 (  ५.

 हाउस  आफ  पीपुल  सेक्रेट  रिया  शरर  अंग्रेजी

 नामकरण  ५२०१

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  विधेयक--पुरःस्थापित  ५२०१--५२०२

 संस  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  सम्बन्धी  विधेयक--संद्ोधित  रूप  में

 ५२०२--५२५३

 निर्वाचन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  के  बारे  में  चर्चा  KRY  न--

 १५  १९५४

 अन्तर्राज्यीय  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  संकल्प--चर्चा  असम प्त  ५२६९--५३५४

 १८  १९५४

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण  ५३५५

 राज्य  परिषद  से  संदेशा

 औद्योगिक  विवाद  विधेयक--परिषद  द्वारा  पारित  रूप  में

 सदन  पटल  पर  रखा  गया  ५३५७--५३५८

 सदन  पटल  पर  रख  गय

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  आदिम  जाति  आयुक्त  वार्षिक

 ५३५८

 अल्प  सुचना  प्रदान  के  उत्तर  की  शुद्धि  २३५८--५२३२५९

 तारांकित wet  के  उत्तर  की  ake  ५३५९

 सहायक  प्रादेशिक  सेना  विधेयक-<पुरःस्था  पित  ५३५९--५३६०

 अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 स्थानापन्न  प्रस्ताव  स्वीकृत  ५  ३६०--५४०९

 न्यूनतम  मजूरी  विधेयक

 राज्य  द्वारा  किया  गया  संशोधन  स्वीकार  किया  गया  प--

 पुस्तक  प्रदान  विधेयक

 राज्य  परिषद्  द्वारा  किया  गया  स्वीकार  किया
 गया  प  ४१०

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  विधेयक--राज्य  ्य परिष दि
 द्वारा  किया  गया  संशोधन  स्वीकार  किया  गया

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा  किधेयंक--संयवत  समिति
 को  का  स्व

 सदस्  द्वारा  शपथ  ग्रहण  पुरनूर--प

 १९  १९५४

 सदन  पर  रख  गय

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  १९५२--भाग  १  पए
 x

 १९५१-५२  के  भारतीय  रेलवे  के  विनियोग  भाग  YY

 १९५१-५२  के  भारतीय  रेलवे  के  भाग  I— fret

 qe

 १९५१-५२  के  भारतीय  रेलवे  के  अवरुद्ध लेखे  वे

 विवरण  भी  सम्मिलित  जिनमें  ऋण  लेखे  भी  दिये
 हुये

 आयव्यय  विवरण  पत्र  तथा  हानि  लाभ  लेखे  4PaR



 (  पि  )

 १९५१-५२  के  रेलवे  की  कोयला  खदानों  के  आयव्ययक  विवरण  पत्र

 तथा  कोयले  आदि  की  कुल  लागत  के  विवरण  WERE

 लेखा  परीक्षा  १९५३  UVR

 सामाजिक  परियोजनाओं  सम्बन्धी  मूल्यांकन  प्रतिवेदन  Vea)

 चलचित्र  जांच  समिति  की  सिफारिशें  uray

 अनुदानों  की  मांगों  सम्बन्धी  ज्ञापनों  के  उत्तर  Cea)

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  शिकायतों  सबब-धी  याचिकाएं  पु  Kig—4 VU

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  पर  ध्यानਂ  दिलाना--उड़ीसा  में

 चावल  का  अतिरिक्त  स्टाकਂ  U¥4C—UY Go

 काफ़ी  विक्रय  विस्तार

 र  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत

 विद्वेष  विवाह  विधेयक--विचाराधथ

 प्रस्ताव--असमाप्त  KY 0 —44YE

 २०  Rah ts
 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ९३२  के  एक  अ्रतुपूरक  प्रश्न  के  दिये  गये  उत्तर

 को  ठीक  करने  वाला  वक्तव्य  KY Q——UU YL

 सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति--तृतीय  प्रतिवेदन  उपस्थापित  ५५४८

 विशेष  बिनाह  ‘frtaan—arg  प्रस्ताव--प  राय  द्वारा  पारित  रूप

 अवाप्ति  UUYC—UG LE

 राज्य  परिषद्
 से  सन्देश  KE PR—KRXO

 २१  १९५४

 सदन  पटल  पर  रखे  गये
 विभिन्न  सत्रों में  मंत्रियों  दिये  गये  विभिन्न  आए  प्रतिज्ञाओं

 तथा  वचनों  पर  सरकार  द्वारा  at  कार्यवाही  दर्शाने

 वाले  विवरण  BERL HARRR

 खान  तथा  खनिज  (f afar  तथा  १९४८  की  घारा

 १०  के  अन्तत  अ्धघिसुचन।यें  ५६२३

 दामोदर  घाटी  निगम  के  विषधर  में  राव  समिति  का  प्रतिवेदन  ५७१३

 राव  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  के  विनिश्चय  Kory

 प्राकलन  समिति  के  पंचम  प्रतिवेदन  की  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की

 गई  कार्यवाही  दर्शाने  वाला  विवरण  49 ev

 प्राक्कलन  समिति--आठवें  तथा  aq  प्रतिवेदनों  का  उपस्थापन  KERR

 याचिका  समिति--तीसरे  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  ५६२३

 अनुपस्थिति  की  अनुमति  URRY

 केंन्द्रीय  ट्रेक्टर  संगठन  के  लिये  ट्रेक्टर  खरीदने  सम्बन्धी  वक्तव्य  ५६२४-५६ ३

 भारतीय  ढोर  परिरक्षण  विधेयक  सम्बन्धी  वक्तव्य  ५६३  ३--५६८५

 निष्क्रिय  सम्पत्ति  व्यवस्था  विधेयक--पुरःस्थापित  ५६  S4——UE VE

 प्रादेशिक  सेना  विधेयंक--पुर:स्थापित  KEYe

 विद्वेष  विवाह  विधेयक--विचाराथं--शभ्रसमाप्त  KR ¥E—KY

 राज्य  परिषद  से  सन्देश  OR



 लोक  सभा  वाद-विवाद

 Qe TPA AT  के  अतिरिक्त

 क

 vm  HERR

 (१)  १९५१-५२  के  भारतीय  रेलवे

 लोक-सभा
 के  विनियोग  भाग

 १९  १९५४  पुनर्विलोकन  |  में

 लाा  रखा  गया ॥  देखिए  संख्या

 एस-१७९/५४]
 लोक-सभा  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन
 (2)  १९५१-५२  के  भारतीय  tay

 के  विनियोग  भाग

 लेखे  । प्रश्नोत्तर र  विस्तृत
 ~

 में  रखा  गया ।
 भाग  १)

 pa ye
 देखिए  संख्या  एस-१८०/५४]

 (२)  १९५१-५२  के  भारतीय  सरका रीਂ
 ९-२०  मं०  पण

 रेलवे  के  अवरुद्ध  लेखे

 सदन  पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 ~
 वे  पूंजी  विवरण  भी

 सम्मिलित  जिनमें  ऋण  लेखे लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  १९५२

 १)
 भी  दिये  हुये  आय-व्यय

 विवरण  पत्र  तथा  हानि  लाभ
 वित्त  उपमंत्री  एम०  सी०

 लेखे  |  में  रखा  गया  |

 में  संविधान के  अनुच्छेद  @42e(e)  के  अधीन
 देखिए  संख्या  एस-१८१/५४]

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  १९५२

 १९५१-५२  के  रेलवे  कों  कोयला १)  की  एक  प्रति  सदन  पटल  पर  (४)

 रखता  हूं
 ।

 में  रख  दी  गई ।
 खदानों  के  आय-व्यकंत  विवरण

 पत्र  कोयले  आदि  की देखिए  संख्या  एस-१७८/५४]

 कुल  ,
 लागत  के  विवरण  ॥

 के  भारतीय  रेलवे  के  में  रखा

 विनियोग  १  भाग  शोर  २  आदि  देखिए  संख्या
 एस--  [8]

 वित्त  उपमंत्री  ato  :  (५)  लेखापरीक्षा  रेलवे

 में  संविधान  के  अनुच्छेद  १५१  (१)  के  १९५३  ।  में  रखा

 अधीन  इन  दस्तावेज़ों की  एक  एक  प्रति  सदन  गयां  देखिए  संख्या

 पटल  पर  रखता हूं  एस-१८३/५४]
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 U¥uyg  विस्थापित  व्यक्तियों  की  १९  म  १९५४  अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  W¥RS

 शिकायतों  सम्बन्धी  याचिका यें  विषय  पर  ध्यान  दिलाना

 सामुदायिक  परियोजनाओं  संबंधी  विवरण

 मूल्यांकन  प्रतिवेदन  विस्थापित  व्यक्तियों  की  शिकायतों

 सम्बन्धी  याचिकायें योजना  व  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री
 a.

 में  सामुदायिक  परियोजनाओं
 हस्ताक्षर  जिला at  राज्यਂ

 के  प्रथम  ay  के  काय  संचालन  सम्बन्धी
 कर्ताओं  नगर  कौओं

 मूल्यांकन  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सदन  पटल
 की  संख्या  की

 पर  रखता हूं
 ।

 में  रखी  गई  ।
 संख्या

 देखिये  संख्या  एस-१८४/५४]

 (2)  2  उत्तर  २६

 चलचित्र  जांच  समिति  की  सिपारों  प्रदेश  |

 (२)  2  सौराष्ट्र  20.0 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 पंजाब टी ०  कृष्णमाचारी )  में  चलचित्र जांच  (३)  ९०  जालंधर  २८

 समिति  की  सिफ़ारिशों  के  सम्बन्ध  में  की  (¥) 8
 १

 भरतपुर  राजस्थान  २९

 ee गई  कार्यवाही  और  उसके  सम्बन्ध  में  किये

 गये  निश्चयों  सम्बन्धी  विवरण  की  एक  प्रति
 ~  अविलम्बनीय  ोगामहाव

 के
 सदन  पटल  पर  रखता  में

 विषय  पर  ध्यान  दिलाना
 रखी  गई  ।  देखिये  संख्या

 एस-१८५/५४]
 उड़ीसा  में चावल  का  अतिरिकत  स्टाक

 अनुदानों  की  मांगों  )  सम्बन्धी
 सरदार  ए०  एस०  सहगल : ज्ञापनों  क  उत्तर

 में  एकਂ  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  पर  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित

 :  में  कुछ  अग्रेतर  विवरणों
 करना  चाहता  हूं

 ।
 उड़ीसा  में  १ढ  लाख  टन

 जिनमें  १९५४-५५  की  अनुदानों  की  मांगों  चावल  फालतू  घोषित  किया  गया  है  ।  वहां
 के  सम्बन्ध  में  सदस्यों  द्वारा  दिये  की  राज्य  सरकार  के  पास  केवल  ४५,०००

 गय  कुछ  ज्ञापनों  के  उत्तर  हैं  एक  एक  प्रति
 टन  की  भाण्डार  व्यवस्था  हैं  ।  बाक़ी  चावल

 सदन  पटल  पर  रखता  हूं  ।  में

 रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  928 /4¥]

 खुले  में  पड़ा  हुआ  है  ।
 यह

 अधिक  स्टाक

 दो  कारणों  से  जसा  हो  गया  है  ।  पहला  कारण

 er  rcs  तो  यह  हैं  कि  माल  डिब्बों  का  अभाव

 विस्थापित  व्यक्तियों  की
 और  दूसरी  बात  यह  है  कि  पश्चिमी  बंगाल

 की  सरकार  अभी  तक  चावल  को  ले  नहीं
 शिकायतों  संबंधी  array  गई  क्योंकि  उसके  पास  भी  आवश्यकता

 मुझे  यह  सुचित  करना  है  कि  से  अधिक  चावल  पड़ा  हुआ  है  ।  उड़ीसा

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  शिकायतों  के  सरकार ने  उक्त  फालतू  चावल की  कोई

 सम्बन्ध  में  चार  याचिकायें  प्राप्त  हुई  हे  व्यवस्था  करने  और  उसको  खराब  न  होने

 इनका  विवरण  सदन  पटल  पर  रख  दिया  देने  का  अनुरोध  किया  हें  ।  मालूम  हुआ  है

 गया हैं  |
 eee

 कि  खाद्य  तथा  कृषि  मत्री  ने  यह  आश्वासन

 दिया  था  कि  इस  चावल  को  हटाने  के  लिये
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 विषय  पर  ध्यान  दिलाना  )  विधेयक

 मद्रास  और  त्रावणकोर-कोचीन  को  भी alter  ही  कुछ  प्रबन्ध  किया  जायेगा  ।,  परन्तु

 अभी  तक  इसਂ  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  उनके  विद्यमान  अत्यंत  के

 नहीं  की  गई  और  उस  चावल  के  खराब  भेजा  जा  रहा  है
 ।

 रेलवे  उड़ीसा  सरकार
 को

 हो  जाने  का  भय  है  ।  में  माननीय  मंदी  से  उसकी  आवश्यकतानुसार  डिब्बे  दे

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में
 है

 ।

 एक  वक्तव्य  दें  |

 कलकत्ता  और  स्थित  केन्द्रीय

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०  रक्षित  डिपो  में  भी  चावल  भेजा  जा  रहा  है
 ची  :

 माननीय  खाद्य  तथा  क़षि
 श्री  की  ओर  से  में  वक्तव्य

 देता  हुं  ।.  काफी  विक्रय  विस्तार

 अभी  तक  उड़ीसा  सरकार  ने  १९५४  कीनिया

 >  fea  लगभग  २६०,०००  टन  चावल  का
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  अब  सदन इस  प्रस्ताव
 आधिक्य  घोषित  किया  और  यह  सारी

 मात्रा  आंशिक  रूप  सेਂ  केन्द्रीय  रक्षित  भण्डार
 पर  विचार  आरम्भ  करेगा  कि  कॉफी  विक्रय

 विस्तार  १९४२,  में  अग्रेतर
 को  और  कमी  वाले  राज्यों  को  बांट

 दी  गई  है  ।  इसमें  से  लगभग  १२३,०००
 संशोधन  करने  वालें  विधेयक  को  एक  प्रवर

 समिति को  सौंपा  जाय
 टन  बाहर  भेजा  जा  चका  और  शेष

 १३७,०००
 टन

 बचा  है
 |

 परन्तु  में  देखता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में

 यह  बात  ठीक  है  कि  एकाएकी  पश्चिम
 माननीयਂ  सदस्यों  में  मतभेद  है

 ।
 कुछ  माननीय

 बंगाल  सरकार  ने  अपने  अत्यंत  का  एक  भाग  विधेयक  पर  विचार  आरम्भ  किया  जाये

 छोड़  दिया  हूँ
 और

 कुछ  हद  तक  इसकी  वजह
 से  उड़ीसा  से  चावल  की  निकासी  में  विलम्ब

 और  उसके  बाद  विक्रय  विस्तार

 विधेयक  के  सम्बन्ध  में  विचार
 हुआ है

 ।  उड़ीसा में  आजकल  चावल

 इकट्ठा  हो  गया  उसके  दो  और  कारण
 हो  ।  इसके  विपरीत  कुछ  माननीय

 सदस्यों  का  कहना  है  कि  ऐसा  नहीं  होना
 भी  हें  |  एक  तो  यह  है  कि  इस  वर्ष  वहां  चावल

 चाहिये  और  इसी  संशोधन  विधेयक  पर

 बहुत  अधिक  पैदा  हुआ  है  और  दूसरी  बात  पहले  विचार  आरम्भ  हो  ।
 यह  है  कि  इस  ag  के  प्रारम्भिक  भाग  में

 चावल  की  वसूली  बहुत  तेजी  से  की  गई  है  ।  में  समझता  हूं  कि  चूंकि  अभी  माननीय

 पहली  जनवरी  से  १८  १९५४  की
 हि

 वित्त  मंत्री  सदन  में  उपस्थित  नहीं  अतः

 अवधि  में  उड़ीसा  ने  लगभग  १८०,०००  विशेष  विवाह  विधेयक  पर  विचार  आरम्भ

 टन  चावल  age  किया  जब  कि  १९५३  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  ऐसी  परिस्थिति

 में  १३८,०००  टन  और  १९५२  में  केवल  में  अभी  हम  कॉफी  विक्रय  विधेयक

 ६८,०००  टन  वसूल  किया  गया  था  ।  इस  पर  ही  विचार  आरंभ  फिर

 अभी  तो  केवल  इसको  प्रवर  समिति  को कारण  वहां  चावल  बहुत  इकट्ठा  हो  गया  हैँ  ।

 ऐसी  स्थिति  को  देखते  ह्य  हम  धान  की  काफी  सौंपने  के  एक  प्रस्ताव  पर  ही  विचार  करना

 मात्रा  केन्द्रीय  रक्षित  स्टाक  के  लिये  लेने  हैं  ।  इसके  बाद  हम  विशेष  विवाह  विधेयक

 को  लेंगे  । को  तैयार  हो  गये  हैं  ।



 f  ten  ak
 Ure?  काफी  विक्रय  १९  मई  १९५४  ९६  ng  |  q  थे  K¥ER

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  यह  विधेयक  किसी  न  किसी  रूप  में  सदन

 के  सामने  लगभग  १८  महीनों  से  और  में ढी  ०
 कृष्णमाचारी )  :  में

 प्रस्ताव  करता  .

 कॉफी  विक्रय
 सदन  को  यह  बताना  चाहता हूं  कि  यह  विधेयक

 afer  किये  जाने  वालें  अधिनियम  में

 S¥R,  में  अग्रेतर  संशोधन  करने

 वालें  विधेयक  को  श्री  आर०
 क्या  परिवहन  करता  हे  ।  मोटे  तौर  पर

 परिवहन  ये  ats  का  पुनर्गठन  ताकि

 रानी  श्री  ato  आर०
 मजदूरों  और  व्यापार  के  साथ

 श्री  बीरेन्द्र नाथ  श्री  लैस राम
 उपभोक्ताओं  को  भी  प्रतिनिधित्व  दिया

 जोगेश्वर  श्री  बेंकटरांव
 जा  सकार  द्वारा  एक  सभापति  की

 पी राजी राव  श्री  चन्द्र  शंकर

 श्री  अमर  fag  सासजी
 नियुक्ति--और  विचार  यह  हैं  कि  सभापति

 एक  पूर्णकालिक  अधिकारी  बोर्ड  के
 श्री  गोस्वामी  राज  सहदेव

 लिये  ऑऔजक  जो  उपकर  या  शुल्क  लगाया
 श्री  वायुदेव  श्रीधर

 जाता  उसे  एक  रुपये  से  बढ़ाकर  छे  रुपये
 श्री  राघवेन्द्र श्री  करने  की  व्यवस्था  करना  ताकि  बोर्ड  कॉफी
 श्री  एच०  श्री  एन०

 उद्योग  के  विकास  का  काम  आरम्भ
 श्री  के०  शक्तिवाडिवेल

 सके  ;  अधिकारियों  के  वेतनों  आदि  को
 श्री  जाज॑  टामस

 उपबन्धित  और  कुछ  ऐसे  परिवर्तन
 श्री  एन०  श्री

 भी  -  करना  जिनको  करना  संविधान  के
 श्री  पी०  ato  श्री

 अनुसार  आवश्यक  होਂ  गया  यह
 नयनतारा  श्री  भागवत  झा

 घोषणा  करना  कि  यह  उद्योग  राष्ट्रीय  महत्व
 डा०  सत्यनारायण

 का  हैं  ।  चूंकि  यह  घोषणा  संसद  द्वारा
 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  श्री  बैजनाथ

 श्री  विश्वनाथ  श्रीमती
 नियमित  नहीं  की  गई  इसलिये  नये  संविधान

 के  लागू  होने  के  बाद  से  की  गई  कार्यवाही
 गंगा  सेठ  अचल  सिंह  श्री

 को  नियमित  करने  का  एक  खण्ड  भी  हमने
 हर  प्रसाद  श्री  बादशाह

 श्री  के ०  जी०  श्री  आर०
 जोड़  दिया  है  मोटे  तौर  पर  हम  यही  परिवर्तन

 करना  चाहते  हें  ।

 एन  श्री के  ०ए०  दामोदर
 श्री  के०  आनन्द  श्री  एम०  में  इन  परिवर्तनों  का  कारण  बताना
 डी०  डा०  डी०

 चाहुंगा  और  इसके  लिये  मुझे  इस  विधान
 श्री  वाई०  गाडीलिंगन  का  इतिहास  बताना  आवश्यक हैं  ।

 डा०  इत् दु भाई  बी०  श्री

 डी०  पी०  करमरकर  तथा  श्री  टी०  १९४०  जब  के  अभाव

 टी०  कृष्णमाचारी  की  एक  प्रवर  के  कारण  निर्यात  न्यूनाधिक  प्रतिबन्धित

 समिति  को  सौंपा  जाय  और  उसे  तो  कॉफी  उद्योग  की  स्थिति  बहुत

 अंगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  थी  ।  तब  सरकार  को  सभी  उत्पादकों  की

 एक  कॉफी  बोर्ड  के  अधीन  लाने  के  लिये  एक

 प्रस्तुत  करने  का  दिया  अध्यादेश  अधिनियमित  करना  पड़ा  था  |  बाद  «

 जाय  ।”  में  १९४२
 ~

 एक
 नियमित  अधिनियम
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 बनाया  गया  जिसमें  लगभग  वही  प्रबन्ध  के  निर्णय  के  अनुसार  किये  गये  थे  ।
 में  इस

 जारी  रखे  गये  थे  जो  कि  उक्त  अध्यादेश
 चीज़  का  उल्लेख  केवल  ae  दिखाने के

 में  थे  ।  जब  १९४६  में  १९४२  के  अधिनियम  लिये  कर  रहा  हूं  कि  एक  ऐसा  ats  जिसमें

 के  उपबन्धों  के  बोर्डे  का  जीवनकाल  १४  उत्पादक  और  उपभोक्ता  का  कोई

 समाप्त  हो  तो  उस  बोर्डे  के  जीवन  काल  भी  प्रतिनिधित्व  नहीं  ऐसी  स्थिति  में  था

 को  जारी  रखने  के  लिये  एक  संशोधन  पारित  कि  वह  बिना  उपभोक्ता  से  राय  लिये  उसके

 किया  गया  ।  समय  रहे  कि  यह  ate  लिये  मूल्यों  में  वृद्धि  कर  सकता  था  ।  उनके

 मुख्य  रूप
 से  देश  में  कॉफी  के  विक्रय  में  वृद्धि  इस  प्रकार  के  निर्णय  को  केवल  सरकार  ही

 करने  के  लिये  बनाया  गया  था  और  इसीलिये  बदल  सकती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  और  अधिक

 उसे  सारी  शक्तियां  दी  गई  ताकि  वह  बाद  में  कहूंगा ।

 उद्योग  एक  स्थिर  आधार  पर  खड़ा  हो  सके

 क्योंकि  युद्धकालीन  विधानों  से  यह  स्पष्ट
 छोटे  बागानों  के  दृष्टिकोण  से  उद्योग

 की  स्थिति  दृढ़  नहीं  कॉफी  बागान  की  कुल पता  चल  गया  था  कि  निर्यात  पर  निभंरता

 इस  उद्योग  की  स्थिति  को  बहुत  अस्थिर  पंजीबद्ध  भूमि  २८१,२५०  एकड़  हूं  ।  वस्तुतः

 यह  क्षेत्रफल  २३५,३७४  एकड़  ही  है  ।  इनमें कर  देंगी  |  बाद  में  जब  निर्यात  करने  की

 अनुमति  दी  गई  उस  समय  विश्वव्यापी
 से  ५९०  बागान  १००  एकड़  से  ऊपर  के

 और  उनके  अधीन  कुले  भूमि  24Y,000
 मूल्य  इतने  कम  थे  कि  भारतीय  उपभोक्ता

 को  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  १५  रुपये  प्रति  एकड ़हैं  ।  ष  ८५,०००  एकड़  भूमि  छोटे

 बागान  के  लिये  बच  रहती  हे  ।  वस्तुतः  औसत
 हण्डरवेट  की  आधिक  सहायता  देनी  पड़ी

 थी  ।  दूसरे  शब्दों  में  भारतीय  उपभोक्ता
 का  कोई  महत्व  नहीं  परन्तु  सौ  एकड़

 से  अधिक  वालें  इन  बागानों  औसत के  ऊपर  १५  रुपये  प्रति  gestae  का  अतिरिक्त

 भार  आ  पड़ा  था  |  निकालना  ही  पड़ता  यह  औसत  २६८

 आता  हैं  |  इसका  यह  अथ  हुआ  कि  ऐसे
 सरकारी  अधिकारी  के  द्वारा  तीन  बागान  भी  अवद्य  होंगे  जो  कदाचित

 सरों  पर  लागत  at  हिसाब  लगाये  जाने
 सौ  एकड़ के  हों  ।

 के  परिणामस्वरूप  बोर्ड  द्वारा  भाव  निश्चित

 कर
 दिये  गये  हें  ।  इनमें  दो  अवसर  मुझ  से  जहां  अधिक  छोटे  बागानों  का

 पूर्व  के  थे  और  अन्तिम  तत  व्यै  था  ।  परन्तु  सम्बन्ध  २७,८००  संस्थायें  ऐसी  जिन

 मूल्यों  के  जो  अन्तर  उत्पादक  को  देने  पड़ते  आकार  दस  एकड़  सेਂ  कम  है  और  इन

 वें  स्वयं  बोर्ड  द्वारा  दिये  गये  और  छोटे  बागानों  का  कुल  क्षेत्र  ४९,०००  एकड़

 में  इसका  एक  उदाहरण  दे  रहा हूं  ।  १९४८  है  ।  यहां  तक  कि  औसत  दो  एकड़  से  भी  कम

 से  पूर्वे  एक  समय  बागान  के  सम्बन्ध  में  इस  से  यह  प्रकट  होता  है  कि  वहां  तक

 उत्पादक  को  दिया  जानें  वाला  मूल्य  लगभग  एकड़  से  कुछ  अधिक  और  दस  एकड़  तक

 ९०  रुपये  प्रति  हण्डरवेट  था  ।  ९०  रुपये  से  के  कॉफी  बागान  हैं  |  उन  सब  की  संख्या

 बढ़कर  वह  १२०  १३५  रुपये  २७,८००  है  |  इसलिये  यह  बात  सदन  को

 और  फिर  १८०  रुपये  हो  गया  |  यह  सब  अवद्य  मालूम  होनी  चाहिये  कि  उत्पादकों

 कुछ  १९४८  और  १९५२  के  बीच  हुआ  था  ।  के  हितों  का  विचार
 करते  हुये  हितों

 ये  परिवर्तन  लागत  लेखें  सम्बन्धी  किसी  में  अन्तर  होता  है  ।  शुद्ध  बागानों  सम्बन्धी

 हिसाब  किताब  के  कारण  नहीं  बल्कि  बोर्डे  जिस  में  सौ  एकड़  से  अधिक  भूमि
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 और  वहां  लगभग  ऐसे  ५९०  हें--ऐसा  आंकड़े  पर  वापिस  आ  जाता  है  ।  मुझे  यह  भी

 मुख्य  हित  होता  हैं  जो  कॉफी  ats  के  काय  बताया गया  हूं  कि  छः  वर्ष  के  दूसरे चक्र  के

 के  स्वरूप का  निर्धारण करता  हे  ।  छोटा  कुल  उत्पादन  में  निचय  ही  वृद्धि  हुई  हे  ।

 जिन  के  सम्बन्ध  में  कई  बार  १९४६-४७  म  न्यूनतम  उत्पादन  १५.३५०

 टन  था  ।  इसके  लगातार  विधि नीयਂ  सदस्य  इस  सदन  में  बोलते  बहुत

 कम  एकड़ों  के  हें  और  उनमें  बहुत  उत्पादन  होती  गई  और  १९५२-५३  के  २३,५००

 होता  है  |  वास्तव  उत्पादन  के  मामले  टन के  अस्थायी  अनमान के  स्थान  पर

 में  भी  कुछ  ऐसे  बागान  हैं  जो  प्रति  एकड़  १४  इस  २७,०००  टन  उत्पादनਂ हुआ

 हण्डरवेट  उत्पादन  करते  तथा  कुछ  ऐसे  है ।  इस  वर्ष  बहुत  वृद्धि  हुई  हे
 और

 बागान भी  जो  प्रति  एकड़  आठ  हण्डरवेट  अधिक  आश्चर्य  की  बात  यह  है  कि  वृद्धि

 से  अधिक  उत्पादन  करते  हैं  ।  इसलिये  यह  अच्छे  गुण  प्रकार  की  कॉफी  की  हुई  ह  ।

 ऐसा  उद्योग  जिसमें  कई  श्रेणियां  कुछ  उत्पादन  का  दो  बटा  पांच

 और  कमजोर  श्रेणियों  को  संरक्षण  सिलना  से  एक  तिहाई  भाग  रोल्स्टन  कॉफी  होती  थी

 चाहिये  ।  सदन  के  सामने  उपकर  को  एक  जो  fe  सब  से  गण  प्रकार

 रुपय  से  अधिक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  रखने  की  होती  किन्तु  इस  वर्ष  रोल्स्टन  फसल

 का  एक  कारण  यह  है  कि  छोटे  बागानों  की  हलकी  रही  और  अच्छे  गुण  प्रकार  की  कॉफी

 सहायता  की  जा  किन्तु  इसका  यह  का  उत्पादन  अधिक  हुआ  और  एक

 अभिप्राय  नहीं  हैं  कि  उपकर  सीधा  ६  रुपये  दुष्टि  से  यह  खुशहाली  का  वर्ष  है
 ।

 करर  दिया  जाये  |  उत्पादन  की  इन  विभिन्नताओं के

 अब  भी  हमारे  पास  छोटे  बगानों  के
 हमारा  उपभोग  न्यूनाधिक  एक  जैसा  रहा

 केवल  पिछले  वर्ष  कुछ  अन्तर  था  ।  देश  के
 विकास  के  सम्बन्ध  में  खोज  करने  की

 आन्तरिक  उपभोग  के  लिये  दी  गई  सत्रह
 योजना  हूं  और  इस  मामलें  पर  विचार  करने

 के  लिये  हमने  निपुण  व्यक्तियों  की  सेवायें
 से  अठारह  हज़ार  टन  के  बीच  १९४८  में

 यह  8E,900  १९४९  म  29,44
 प्राप्त  कर  ली  हें  ।  में  समझता  हूं  कि  यह  एक

 दृष्टि  से  यह  संकेत  करता  है  कि  सरकार
 १९५०  १७,२५८  टन  और  १९५

 में  १८,३८३ टन  थी  ।  १९५२  में  यह  मात्रा
 द्वारा  अधिक  हित  दिखाये  जाने  और  ae

 के  लिये  अधिक  शक्तियों  व्यवस्था  कम  हो  गयी  और  १७,९१९ टन  रह  गई

 करने  तथा  अधिक  छोटे  बागानों  के  विकास
 १९५३  में  आयोग  १५,०६७  टन  था  ।  A

 चाहता  हूं  कि  सदन  इस  बात
 की

 ओर  ध्यान को  अधिक  केन्द्रीत  करने  पर  ज़ोर  देने  के

 कारण हूँ  ।  दे  कि  १९४८ से  १९५१  तक  देश  में  आयोग

 लगातार  बढ़  रहा  aI—faeaeeg aie खोल
 कॉफी  का  उत्पादन  एक  जेसा  नहीं  रहा

 @  |  इसमें  अन्तर  होता  रहा  |  १९४१-४२
 गये  कहवा  तथा  उनके  द्वारा  कियेन्गये

 प्रचार  के  कारण  बोर्ड  किये  गये  कायें
 से  इस  उत्पादन लगभग  १५,०००

 के  परिणामस्वरूप--परन्तु  १९५२  में  उप

 टन
 और

 २७,०००  टन  के  बीच  रहता  आया

 हूं  ।  मुझे  बताया  गया  हैं  कि  अंक  शास्त्री
 योग  कम  हो  गया  और  १९५३ में  और  अधिक

 कमी  हो  गई
 ।

 यहीं  मेरे
 आज

 के
 भाषण

 इसमे ंछः  वष  का  एक  चक्र  देखते  हें  जिसमें  का  मुख्य  विषय  है  ।  १९५२  के  मध्य  में  मूल्यों

 अन्तर  होता  रहता  हूं  और  यह  मल  के  बहुत  अधिक  बढ़  जाने  के  कारण  खपत
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 में  हई  थी  ।  बागान  को  इसने  यह  नहीं  बताया  '  कि  उसने  कितना

 रुपया  प्राप्त  किया
 ।

 कई
 जब

 माननीय a.
 हंडरवेट  का  मूल्य  निश्चित  किया  था

 ।
 में  सदस्य  हमें  बताते  ar  कि  मूल्य

 सदन  को  इस  का  स्मरण  दिलाता  हूं  कि  बोर्ड  इतना  हैं  और  आपने  इसे  उत्पादन  मूल्य

 द्वारा  निश्चित  मूल्य  केवल  निम्नतम  मूल्य  से  कम  मूल्य  पर  इसे  निश्चित  कर  दिया

 है  अधिकतम  मूल्य  नहीं  है  ।  मूल्य  निस्सन्देह  तो
 उन  की  कदाचित  यह  स्मरण  नहीं  रहता

 उत्पादक  के  लिये  संरक्षण  है  क्योंकि  वह  मूल्य

 ऐसा  हैं  जिस  पर  वस्तुयें  नीलामी  में  बेची  जाती
 वह

 उतनी  राशि  नहीं  है  जो  उत्पादन  मुख्य

 हैं
 ।  यदि  उस

 मूल्य
 पर  कोई

 बोली  देनें  वाले
 तथा  उसका  लाभ  और  उसका  अध्ययन

 रुपये  तथा नहीं  होते  अर्थात  १८०
 तथा  ऋण  पर  उसका  सूद  किन्तु

 उपकर  और  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा
 कुछ  अधिक  और  इसे  वह

 इन
 सब  वर्षों

 बोर्ड  के
 कार्यकरण

 का  जो  सब  मिला  में  प्राप्त  करता  रहा
 और  यह  रकम

 ५०

 कर  लगभग  २२  रुपये  होता  या  दूसरे  शब्दों  रुपये  तक  रहती
 रही  हूं

 यह  निश्चित
 बागान  के  लिये

 यदि  मूल्य  २१२  किये  गये  मूल्य  लगभग  ३५  या
 ३०

 रुपये  तक

 रुपये  प्रति  हण्डरवेट  से  कम  दिया
 जाता

 हैं  अधिक  होती  थी
 ।

 ऐसा  होते  हुये

 तो  स्टाक  वापिस  ले  लिया  जाता  था
 ।

 पर  भोक्ता  के  लिये  मूल्य  में  कुछ  वृद्धि  से  उत्पादक

 यदि  ऊंचे  मूल्य  मिलते  तो  यह  रकम  को  सीधा  लाभ  होता  और  उत्पादकों

 कोष  में  चली  जाती  थी  और  धन  उत्पादकों  द्वारा  प्रभावित  उत्पादकों  के  बोर्ड  ऐसा

 में  बांट  दिया  जाता  था  ।  में  बागान

 को
 उदाहरण  के  रूप  में  लूंगा  और  कहूंगा

 करेंगे  ।

 कि  उत्पादक
 ने  इन  सब  वर्षों

 में  उस  आधार  में  बताऊंगा  कि  १९५२  के  मध्यकाल

 पर  कया  प्राप्त  किया :  में  क्यां  हुआ  ।  १९५२  जब  मूल्य  प्रति

 हं डर वेट  do  रुपये  किया  गया

 बोने  वाले  के  बोने  वाले  ने  तो  बागान  के  औसत  मूल्य  इस
 ay  लिये  i  वास्तव में  जो  प्रकार

 थे
 . .

 तम  जा  प्राप्त  ह

 भूत  किया  प्रति  हूडरवंट ee  be  te  ere,

 औसत  य्
 प्रति

 हंडरवेट
 रुपये  रुपये

 Ra-  Qg—o

 १९४७-४८
 Roy—  ०-०9

 १९४८-४९  १५०-०-०
 १९४९-५०  २५ २--  ०-०

 १९५०-५१  १५५-०-०  90-2 3-8
 २६९-  Eo

 १९५१-५२
 अगस्त  २९९-१२-० re  a

 सितम्बर  ३  24-8 l-0
 अतः

 लगभग
 ३५

 से
 ४९

 रुपये  का  अन्तर
 है  ।  सदन  इस

 बात
 अनुभव  करेगा  कि  माननीय  सदस्य  इस.की  ओर  ध्यान  देंगे

 मूल्य
 बोने  वाले

 के
 लिये  किये  कि  चक्कर  मई  में  शुरू  हुआ  था

 ।  में
 अगर

 गये
 संरक्षण  उपबन्ध

 के  सम्बन्ध
 में

 किन्तु  के
 २०७

 रुपये  के  आंकड़ों  को  भी  छोड़
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 [at  टी०  टी ०
 यह  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  की  मांग  जिसमें

 जो  असामान्य  आंकड़े  हें  ।  मई  में  यह  न्यूनाधिक  अधिकतर  निम्न  मध्य  श्रेणी  के  लोग  बसते

 २३८  रुपये  तक  पहुंच  गया  और  तब  यह
 हैं  ।  वहां  इसका  कोई  अपवाद  नहीं  मिलता

 २५२  रुपये  हो  जिस  झांकने  पर  यह  है  ।  हो  सकता  है  वहां  की  कॉफी  इस  सदन  के
 कभी  नहीं  पहुंचा  तब  यह  २६९  रुपये

 बाहर  मिलने  वाली  कॉफी  जैसी
 न

 परन्तु
 २९९  रुपये  हुआ  और  अन्त  में  लगभग  g%

 वह  होती है  कॉफी  ही  ।  में  ने  इस  मामले

 रुपये  हुआ  |  अतः  उच्चतम  मूल्य  सितम्बर  में  उतनी  शीघ्रता  से  काम  नहीं  लिया
 १९५२  में  हुये  थे  |

 जितना  कि  मुझे  लेना  चाहिये  था
 ।

 में  केवल

 यदि  सदन  मेरी  आत्मप्रशंसा के  लिये
 इतना  कर  सकता  था  कि  मुख्य  विक्रय  अफसर

 को  मिलने  के  लिये  बंगलौर  जब  कि
 मुझे  क्षमा  मई  में  नवीन  मंत्री  मण्डल

 में  ३१  दिसम्बर को  बंगलौर हो  कर  जा
 बना  और  कॉफी  हितों  तथा  दूसरे  हितों  का

 रहा  और  उसे  बताता  कि  यदि  कुछ  नहीं
 संरक्षण  करने  का  उत्तरदायित्व  मुझ  पर

 किया  जाता  है  तो  सरकार  को  कोई  कठोर
 आया

 ।  जुलाई  उपभोक्ताओं  की  ओर
 ०५१

 मंत्रालय  में  धड़ाधड़  अभ्यावेदन  आने  लगे  कार्यवाही  करनी  पड़ेगी  ।  मुख्य  विक्रय

 अफसर  ने  मुझे  कि  उसके  पास
 कि  भाव  बढ़  रहे  और  कुछ  भी  नहीं  किया

 अधिकार  नहीं  वह  केवल क्रय
 विक्रय

 जा  रहा  हे  ।  निस्सन्देह  सरकारी  संयंत्र  बहुत

 धीरे  धीरे  काम  करता  है  और  इस  प्रकार
 का  नियंत्रण  करता  और  नीति  का  संचालन

 बोर्ड  द्वारा  होता  ae  का
 की  दुरवस्था  को  समाप्त  करने  में  यह  बहुत

 कुदाल  नहीं  है  दक्षिण  भारत  को  नहीं
 ग्रीष्म  ऋतु  के  आरम्भ  इंगलिस्तान

 गया

 जानते  हें  मुख्यतया  उन  को  तथा  साधारणतया  हुआ  था  और  दिसम्बर  में  वापिस  आने  वाला

 और  ag  इस  के  लिये  अपना  पूर्ण  प्रयत्न
 सब  को  में  यह  बताना  चाहता  हुं  कि  जहां

 करेगा  कि  विक्रय  समिति  इस  विषय  में  कुछ
 कॉफी  प्रायः  एक  राष्ट्रीय  पेय  यह  एक

 नशीली  वस्तु  है  जो  धनिकों  द्वारा  नहीं  पी  करे  ।  सरकार  की  उन  धमकियों  का  कुछ

 प्रभाव  पड़ा  और  धीरे  धीरे  नीलामी जाती  ओवल टीन  तथा  अन्य

 अनेक  वस्तुयें  खाते  पीते  हैं  ।  यदि  आप  किसी
 मूल्य  गिर  गया

 ।
 नवम्बर  में  यह  २५७

 रुपये

 १४  आने  था  और  दिसम्बर  में  २४५  रुपये धनिक  के  घर  तो  वह  पहले  आप  को  कुछ
 १४  आने  जब

 कि
 इससे  पहले  औसत

 ठोस  चीज़  खाने  को  कहेगा  और  तब  सम्भवतः

 वह  आप  को  ओवल टीन  क्योंकि  वह
 मूल्य  ३१६  रुपये  ११  आने  रहा  यद्यपि

 वास्तव  में  कुछ  मामलों  मूल्य  ३२७  या
 war  है  कि  कॉफी  आदरसूचक नहीं  है  ।

 ३२८  रुपये  तक  बढ़  गया  था  ।
 किन्तु  यदि  आप  किसी  निम्न  मध्य  श्रेणी

 के  व्यक्ति  के  पास  या  स्कूल  में  इस  इतिहास  को  एक  बार  फिर

 अध्यापक  या  पुलिसमैन  के  घर  तो  घर  दोहराना  चाहुंगा  ।  में  समझता  हूं  कि  बोर्ड  के
 की  महिला  आप  को  काफ़ी  पीने  को  देगी  ।  सभापति  ७  १९५२  को  वापस

 कॉफी  चाहे  बहुत  अच्छी  न
 तो  भी

 आये  थे  |  परन्तु  मुझे  उनसे  इस  अभिप्राय
 ae  कॉफी  ही  चाहे  वह  आगन्तुक  को

 का  पत्र  मिला  था  कि  वास्तविक  कारण  यह

 कॉफी  पिलाने  की  क्षमता  न  भी  रखती  हो  ।
 था  कि  पहलें वर्षों  में  सरकार  ने  निर्यात बन्द

 पर  यह  न्यूनाधिक रूप  से  एक  राष्ट्रीय पेय  कर  दिया  था  ।  अस्तु  में  ने  सम्मेलन  का  प्रस्ताव

 जहां  तक  निम्न  मध्य  श्रेणी  का  सम्बन्ध  रखा  ।  में ३१  १९५२ को  बंगलौर
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 गया  था  तथा  वहां  में  ने  बो  से  भेंट  की  ।  हूं  कि  में  सभापति  की  बातों  में  आ  गया  था ।

 तब  तक  में  यह  कर  चुका  था  कि  में  किसी  ऐसे  व्यक्ति  के  बारे  जो  यहां

 नियम  में  परिवर्तन  करना  ही  पड़ेगा  तथा  उपस्थित  नहीं  नित् दा जनक  शब्द  नहीं

 हमें  कोई  स्थायी  सभापति  नियुक्त  करना  कहना  चाहता  हूं  ।  में  उनकी  बातों  में  इसलिये

 होगा  ।  इसका  कारण  यह  था  कि  सभापति  आ  गया  था  क्योंकि  वह  बहुत  ही  योग्य  व्यक्ति

 एक  गैर-सरकारी  निर्वाचित  सभापति  था  थे  तथा  काफी  के  बारे  में  ऐसी  कोई  बात  ही

 और  वही  ais  का  कर्ता  धर्ता  था  ।  वह  हर  होगी जो  उन्हें  मालूम न  हो  ।  वह  बहुत

 समय  नहीं  मिल  सकता  था  ।  साथ  ही  मुख्य  भाषी  तथा  न्यायप्रिय  व्यक्ति  थे  ।  वास्तव  में

 विक्रय  अधिकारी  केवल  मार्केट  सम्बन्धी  उन्होंने  मुझे  बताया  था  कि  वह  सभापति

 कार्य  ही  करते  हैं  ।  गवेषणा  का  काम एक  के  पद  को  छोड़  रहे  थे  तथा  उनके  विचार

 गवेषणा  अधिकारी  करते  परन्तु  इनमें  से  यह  अच्छा  था  यदि  अब  पुर  समय  के  लिये

 सहयोगी  करने  का  कार्य  सभापति  ही  करता  सभापति  को  नियुक्त  किया  जाता  जिस  से

 था  ।  मूल्यों  को  विक्रय  समिति  द्वारा  निश्चित  कि  वह  इस  ओर  अधिक  ध्यान  दे  सके  ।

 ऐसा  जान  पड़ता  था  कि  वह  मेरी  हर  बात frat  जाता  जिसके  सभापति  यद्यपि

 मुख्य  विक्रय  अधिकारी  फिर  भी  उनकी  से  सहमत थे  ।  में  ने  बोले  को  बताया कि  हमारे

 इसमें  प्रभावशाली आवाज़  नहीं  थी  ।  अतएव  विक्रय  के  प्रबन्धों  में  हस्तक्षेप  न  किया  जाय  ।

 यह  एक  विचित्र  स्थिति  थी  जो  मूल्यों  के
 एक  निश्चित  मूल्य  की  गारंटी  दी  जा  चकी  है

 चढ़ते  समय  तो  बहुत  अच्छी  सिद्ध  होती  थी  यदि  आप  उसे  कुछ  अधिक दे  सकते  हैँ  तो

 अथवा  उस  समय  बहुत  उपयुक्त  होती  थी  आप  प्रसन्नता  से  ऐसा  कर  सकते  परन्तु

 जब  आप  बड़े  उत्पादकों  की  जेबों  में  कुछ  कम  मूल्य  की  गारंटी  दे  कर  अधिकतम  मूल्य

 और  धन  भरना  चाहते  थे  ।  यदि  एक  हं डर वेट  को  किसी  सीमा  तक  चढ़ने  देना  अनुचित  था  ।

 के  दाम  १८०  रुपये  से  चढ़  कर  २२०  रुपये  वे  नीलाम  के  स्थान  पर  कोई  और  रोका

 हो  जातें  थे  तो  छोटे  उत्पादक  जो  एक  प्रयोग  में  ला  सकते  हैं  क्योंकि  नीलाम  से  दाम

 या  डेढ़  हंडरवेट  का  उत्पादन  करता  बढ़  जाते  हें  ।  उपभोक्ता  इन  नीलामों  में

 ६०  रुपये  मिलते  थे  ।  परन्तु  जो  व्यक्ति  ५००
 कभी  नहीं  आते  हैं  ।  इस  पर  उन्होंने  सोचने

 एकड़  में  आठ  या  नौ  हंडरवेट  उपजाते  विचारने  के  लिये  हम  से  कुछ  समयਂ  मांगा  ।

 उनके  लिये  यह  कॉफी  लाभप्रद  है  ।  में  माननीय  उन्होंने  दामों  को  कम  करने  के  लिये  तीन

 सदस्यों  को  यह  जतलाना  चाहता  हूं  कि  मास  का  समय  मांगा  ।  यहां  लौटते  ही  मुझे
 उत्पादकों  के  किसी  भी  बोर्ड  में  बड़े  उत्पादक  बोर्डे  से  एक  पत्र  मिला  जिसमें  लिखा  था  कि

 का  प्रभाव  बहुत  काम  करता  हू  तथा  दामों  में  सरकार  के  अधिकांश  सुझाव  ग़लत  थे  तथा

 वृद्धि  का  लाभ  बड़े  उत्पादकों  को  ही  पहुंचता  वर्तमानਂ  प्रणाली  को  चालू  रहने  दिया  जाना

 है  ।  छोटे  व्यक्ति  को  इससे  कुछ  भी  लाभ  नहीं  चाहिये  ।  उन्होंने  मूल्यों  को  कम  करने  में

 होता  है  ।  यह  रहा  बोर्ड  की  स्थापना  के  बारे
 भी  असमर्थता प्रकट  की  इस  मामले  के  बारे

 में  ।  जैसा  कि  में  ने  में  ने  बोर्ड  से  ३१  में  जो  कुछ  हुआ  है  उसका  लगभग  यह  वृत्तान्त

 १९५२  की  भेंट  की  थी  तथा  इस

 मामलें  की  उनसे  चर्चा  की  थी  ।  में  बंगलौर

 में  एकमात्र  इसी  अभिप्राय  से  गया  था  तथा  इस  मामले  में  हमें  इन  दो  मुख्य  तत्वों

 को  याद  रखना  Uh a  दिए
 मूल्य  बढ़  गये में  एक  दिन  सवेरे  का  सारा  समय  उनके  साथ

 रहा  था  ।  में  पूर्ण  स्पष्टता  से  कहना  चाहता
 थे  तथा  इन  मूल्यों  का  निश्चित  *करना  बोर्ड
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 टी०  टो०

 के  हाथ  में  था  ।  उसने  न्यूनतम  मूल्य  निश्चित
 कर  सकते  थे  ।  इसका  अर्थ  यह  हैं  कि  १८०

 कर  रखा  था  अधिकतम  नहीं  ।  दूसरी  रुपये  के  स्थान  पर  हमने  इसे  ८  १1३  प्रतिशत

 बात  यह  हैं  किਂ  कॉफी  का  विकासਂ  एक  समान  कम  कर  दिया  ।  ऐसा  करने के  बाद  मूल्य कम

 नहीं  रहा  उत्पादन-मात्रा  लगभग  २७,०००  हो  गये  ।  इसका  परिणाम  यह  है  कि  पिछले

 चार  मास  में  नीलाम  की  मात्रा  की  औसत टन  है  और  उत्पादन  डेढ़  या  दो  हंडरवेट  प्रति

 एकड़  है  ।  इस  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  से  लगभग  २,०००  टन  प्रति  मास  रही हैं  ।

 मेरे  विचार  से  ate  की  पुनर्स्थापना  जनवरी  से  अप्रैल  तक  6,088  टन  मात्रा

 तथा  इसे  दृढ़  आधार  पर  लाने  का  यह  स्पष्ट  को  नीलाम  हुआ  ।  यदि  आप  इसका  विभाजन

 कारण  हैं  करें  तो  यह  २,०००  sa  प्रति  मास  होता है  1.0

 यह  स्थिति  इस  तथ्यਂ  के  अनपेक्ष  हैं  कि  उत्पादन
 में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  खपत

 शल्क  अधिकारियों  के  संकीर्ण  दृष्टिकोण
 फे  आंकड़े  भी  कम  हो  गये  हैं  ।  में  ने

 खपत
 की  के  जो  आयध्ययंक  से  दसਂ

 दिन  पहले
 कुल  मात्रा  बताई  थी  ।  माननीय  सदस्यों  को

 सभी  उत्पादन  शुल्क  लगने  वाली  वस्तुओं

 स्मरण  होगा  कि  सन्  १९५३  में  खपत  की

 मात्रा  सब  से  कम  थी  तथा  १५,०००  टन के  -'

 विक्रय  बन्द  कर  देते  उत्पादन  शल्क

 अधिकारियों  ने  बोर्ड  से  कहा  आप  इन  वस्तुओं
 लगभग  थी  ।  हो  सकता  हूं  कि  इसका  कोई

 को  मुक्त  न  करें  |  आपको  कोई  नीलाम  नहीं
 कारण  हो  क्योंकि  एक  मास  कोई  नीलाम

 करना  चाहिये  |  उत्पादन  शुल्क
 नहीं  हुआ था

 ।
 परन्तु  अगले

 मास
 भी  यह

 कारियों  का  अपना  नियम  तथा  ढंग

 अवस्था  सुधरी  नहीं  |  यह  अधिक  दामों  का
 उन्होंने  नीलाम  बन्द  कर  दिये  ।  फिर

 प्रत्यक्ष  परिणाम  है  ।  अधिक  दामों  के  समय
 कुल  खपत  ८,०४४  टन  हुई  |  माननीय  सदस्यों

 खपत  कम  हो  गई  थी  तथा  काफी  की  खपत
 को  स्मरण  होगा  किਂ  यह  मूल्यों  में  कभ  करने

 ऐसी  नहो ंहै  जिसमें  कभी  वृद्धि
 न

 हो  सकती
 का  प्रत्यक्ष  परिणाम  है  ।  यह  कमी  बहुत

 हो  ।  फिर  भी  यह  एक  विलास  वस्तु  है  जिसमें  :

 प्रयोग  की  अनुमति  निचले  मध्यम  वर्ग  को
 असामान्य नहीं  है  तथा  यह  सन्  १९४६ के

 ग्ल्यों  में  नहीं  बल्कि  सन्  १९५२  के  मूल्यों
 ~ भी  होनी  चाहिये  ।  उनके  जीवन  में  शायद  दें  हुई थी  इसके  परिणामस्वरूप

 ही  कोई  दूसरी  विलास  वस्तु  हो
 ।  इस  बात

 mite  खपत  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ।  कॉफी
 की  दामों  पर  भी  प्रतिक्रिया  होती  ह  तथा

 उद्योग  में  रुचि  रखने  वाले  कुछ  माननीय

 में  चाहता  हूं  कि  सदन  इस  बात॑  पर  ध्यान  सदस्य  कह  सकते  हैं  कि  क्या  ग़लत

 बात  आप  आन्तरिक  खपत  को  क्यों  बढ़ाना

 चाहते  है  212.0  वे  कह  सकते  हैं  कि  आप  इसका
 में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि

 निर्यात  कयों  नहीं  करते  क्योंकि  इससे
 चार  महीनों  अर्थात्

 मार्चे  तथा  अप्रैल  जब  कि  उत्पादक  के  बहुत  दाम  मिल  सकते  हैं  ।
 वास्तव  में  हमारे

 लिये  दो  रुपये  ar  आने  yer  निश्चित  कर  थोड़े  से  उत्पादन  शुल्क  के  होते  हुये  भी  निर्यात

 दिया  गया  था  तथा  निम्नतम  मूल्य  दो  रुपया
 विभिन्न  उप शुल्कों  तथा  बगान  सम्बन्धी

 एक  आना  हमने  अनुभव  किया  था  कि  व्ययों  को  कम  करने  के  बाद  जो  मूल्य  बनता

 उत्पादक  की  लागत  की  गारंटी  होने  से  हम
 -

 है  वह  ४६०  रुपये से  ४८०  रुपये  प्रति  हं डर वेट
 a

 नीलाम  के  अधिक  मूल्य  को  कुछ  कम  नहीं  हू ंज  बनी  अधिकतम  निश्चित  मूल्य  १६७
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 रुपये  है  ।
 paar  ही  हमें  बहुत  अधिक  दाम  frat  रहना  पड़ेगा  तथा  में  समझता  हूं  कि

 सिल  सकते  हैं  क्योंकि  कॉफी  की  विश्व  मण्डी  पिछले  दिनों  भी  इस  उद्योग  के  प्रति  देशी  मण्डी

 में  aga  तेजी  साथ ही  यदि  आप  यह  सोचें  का  रवय्या  बहुत  संतोषजनक  रहा  है  तथा

 कि  आन्तरिक  उपभोक्ता  की  उपेक्षा  करते  भविष्य  में  इसकी  उपेक्षा  करने  का  कोई  कारण

 हुये  उत्पादकों  को  विश्व  की  मंडी  से  लाभ  दिखाई  नहीं  देता  हैं  ।  वर्ष  काफी  का

 उठाना  चाहिये  तथ्य  तो  आप  यह  भूल  जाते  अतिरेक  रहा  हैं  ।  पिछले  वर्ष  भी  खपत  के

 हैं  कि  आन्तरिक  उपभोगता  से  आपको  १९४३,  कम  हो  जानें से  अतिरेक  रहा  था  जिसके

 १९४४,  १९४५  तथा  १९४६  के  वर्षों  में  परिणामस्वरूप  में  नें  १८,०००  टन  में  से

 क्या  सहायता  मिली  थी  जबकि  निर्यात  की  ३,०००  टन  के  निर्यात की  अनुमति दे  दी  थी  ।

 मण्डी के  न  रहने  से  उसने  खपत  द्वारा इस  इस  वर्ष  २७,०००  टन  फसल  हुई  है  तथा

 उद्योग  को  जीवित  रखा  था  ।  जिन  माननीय  ५,०००  टन  का  नियति  हो  चुका  है  ।  जो  अधिक
 सदस्यों  को  कॉफी  की  fart  मण्डी  का  पता  दाम  वे  सांझे  खाते  में  जायेंगे

 बह  जानते हैं  कि  १९४६  में  कई  लाख  टन  तथा  उत्पादक  को  दो  रुपया  चार  आने  प्रति

 कॉफी  इसलिये  केरेबियन  समुद्र  में  बहा  दी  १८०  रुपये  प्रति  हं डर वेट  नहीं

 गई  थी  क्योंकि  ब्राज़ील  में  अत्यधिक  फसल  बल्कि  और  अधिक  दामਂ  मिलेंगे  ।  सकता

 हुई  थी  तथा  मूल्य  बहुत  कम  थे  |  उस  समय
 है  कि  यह  चार  पांच  आने  या  सात

 आन्तरिक  उपभोक्ता  से  आपको  १५  रुपये  आने  प्रति  प्वाइण्ट  अधिक  हों  ।  में  उन्हें
 प्रति  ठण् डर वेट  fas  थे  जिससे  आप  अपने  इस  लाभ  से  वंचित  नहीं  करूंगा  ।  यह  उन्हें
 उद्योग  को  जीवित  रख  सके  थे  निर्यात  अवद्य  मिलेंगे  |

 कर  सके थे
 श्री

 सभी  नहीं  ।

 श्री  :  सन्  १९४६,

 १९४७  तथा  १९४८  में  कितनी  मात्रा  कां  ait  Zo  gto  पुरे  का

 निर्वात  किया  गया  था  ।  पूरा  मिलेगा  ।  परन्तु  यदि  सदन  या  प्रवर

 श्री  दी०  ठी०  कृष्णमाचारी  :  माननीय
 समिति  यह  कहे  कि

 पूरे
 दाम  नहीं  मिलने

 चाहियें  तथा  कुछ  भागਂ  किसी  पक्ष  विशेष

 सदस्य  को  यह  सुचना  चर्चा  के  प्रश्नोत्तर  के
 को  और  कुछ  भाग  उद्योग  के  पुनर्स्थापन

 समय  मिलेंगी  |
 के  लिये  रखा  जाय  तो  में  उस ਂके  कथनानुसार

 मेरा  यह  कहना  है  कि  प्रत्येक  बार
 कार्य  करूंगा  |  aaa  के  अनुसार

 संबोधित  अधिनियम  के  अनुसार  भी  इसका
 भोक्ता  ने  ही  त्याग  किया  है  ।  में  समझता  हूं

 कि  माननीय  सदस्य  को  कॉफी  उत्पादन  के  at  यह  होगा  कि  यह  लाभ  उन्हें

 मिलेगा  ।  निर्यात  से  हमें  जो  भी  लाभ त  में  कोई  रुचि  नहीं  है  क्योंकि  उनके  क्षेत्र

 में  केवल  हजार  एकड़  में  ही  इसकी  खेती  वह  उत्पादक  को  मिलेगा  ।  में  इसे  उस  समय

 तक  बन्द  नहीं  करुंगा  जब  तक  कि  उपभोक्ता
 होती  हूँ  ।

 को  यह  उचित  दामों  पर  मिलती

 श्री  में  एक  उपभोक्ता  हूं  ।  मेरा  यह  कहना  हैं  कि  कॉफी  के  उपभोक्ता

 में  उत्पादक  नहीं हूं  ।  के  विचार  से  ये  दाम  उचित  नहीं  हैं  ।

 श्री  टी ०  do  जेसा  कि  में  ने  निर्वाह  व्यय  तथा  कॉफी  के  मूल्यों

 के  सम्बन्ध  में  एक  तालिका  माननीय  सदस्यों
 में  ने  कहा  है  इस  उद्योग  को  देशी  मण्डी  पर
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 टी०  टी०
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 को  दी  है  ।  माननीय  सदस्य  यह  देखेंगे  कि  विनिमय  प्राप्त  कर  सकेगा  ।  मुझे  यह  भी

 निर्वाह  व्यय  के  बढ़ने  से  कॉफी  के  मूल्य  भी  ज्ञात  है  कि  उत्तरी  भारत में  भी  कॉफी  पीने

 चढ़  गये  हैं  ।  इतने  पर  भी  में  समझता  हूं  कि  का  रिवाज़  हो  गया  इस  से  कॉफी  की  खपत

 उत्पादक  को  उचित  मूल्य  सिलेगा  ।  यदि  बढेगी  सनौर  अन्त  में  इन  सब  बातों  से  उद्योग

 उत्पादक  उपभोक्ता  मूल्य  तथा  उत्पादन  की  को  लाभ  पहुंचेगा  ।  इस  विधेयक  का  यही

 औसत  मूल्य  चाहता  हैँ  तो  इस  में  सरकार  को  उद्देश्य  हे  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  अधिनियम

 क्या  आपत्ति  हो  सकती  हैं  ।  किसी  व्यक्ति  को  इस  प्रकार  संशोधित  करना  है  जिस  से

 विशेष  के  विरुद्ध  होने  का  प्रश्न  ही  कहां  उठता  fe  बोर्डे  को  और  अधिक  क्रिया कारी  बनाया

 हमें  ?  यह  हो  सकता  है  fe  कोई  उत्पादक  छोटे  उत्पादकों  को  लाभ  पहुंचाया  जाये

 अथवा  उत्पादक  संघ  किसी  मंत्री  विशेष  के  और  उपभोक्ता
 के  हित  को  सदैव  प्राथमिकता

 किसी  लाभ  के  न  दिये  जाने  के  कारण  विरुद्ध  al  जाय  |

 मुझे  सदन  का  और  समय  लेने  की मेंने  गत  डेढ़  वर्षो  में  मूल्यों  को  गिराने

 की  चेष्टा  की  है  और  वह  गिर  भी  गये  हें  ।  wpa  नहीं  हूं  ।  माननीय

 पुछ  रहे  थे  ।  यदि  मुझे  उत्तर  देने  का  पूरा हो  सकता  है  कि  इस  से  किन्हीं  शक्तिशाली

 के  हितों  को  कुछ  हानि  पहुंची  हो  पुरा  समय  मिला  तो  में  उनके  जवाब  अवस्य

 और  उन्होंने  इस  के  विरुद्ध  समाचार  पत्रों  ही  दूगा  ।.  कुछ  परिवर्तनों  को  छोड़

 में  शोर  मचाया  हो  |  परन्तु  ओखली  में  सिर  जिसका  में  उल्लेख  कर  चुका  यह  विधेयक

 देने  पर  मूसलों | तु  सम्भावना  तो  रहती  है  ।  लोगों  के  सामने  रहा  है
 ।

 लेकिन
 में

 ने
 इसे

 मं  तो  इस  प्रकार  का  उत्तर  तक  नहीं  देना  वापस  ले  लिया  है  और  उच्च  दर  पर  उपकर

 चाहता हूं  ।
 लगाने  की  व्यवस्था  करते  हुये  इसे  पुरःस्थापित

 परन्तु  इस  सब  से  कुछ  चोट  तो  लगती  कर  दिया  ।  जहां  तक  इन  उपबन्धों  का

 ही  है  और  वह  भी  इसलिये  क्योंकि  यह  सत्य  सम्बन्ध  हमें  अनेक  निकायों  से  अभिवेदन

 नहीं  है  ।  झूंठ  से  चोट  लगती  सत्य  से  नहीं  ।  प्राप्त  हुये  हें  ।  स्वयं  कॉफी  बो  ने  इस  पर

 परन्तु  मूझे  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।  यह  विचार  करके  हमें  एक  छपा  हुआ  ज्ञापन

 छुपी  का  खेल  तो  होता  ही  रहता  है  ।  कुछ  लोगों  दिया  हूँ  ।  एक  या  दो  बातों  से  वह  सहमत

 की  तो  जीविका  ही  यह  इसलिये  मुझे  कोई  नहीं  है  ।  प्रतिनिधित्व  के  तरीके  पर  ।

 शिकायत  नहीं  है  ।  मेँ  स्वीकार  करता  हुं  कि  वह  नहीं  चाहता  कि  उपभोक्ताओं  को  बड़ी

 में  ने  उपभोक्ता  के  हित  के  लिये  मूल्यों  को  संख्या  में  प्रतिनिधित्व  दिया
 जाये

 |  वहू

 कम  करने  की  चेष्टा  की  और  कुछ  सीमा  तक  चाहता  है  कि  प्रत्येक  संस्था  काफ़ी  ats  के

 मुझे  सफलता भी  मिली  ।  इस  सफलता  का  लिये  सीधे  प्रतिनिधि  चने  ।  लेकिन  अध्यक्ष

 एक  प्रमाण  तो  यही  हैं  कि  बढ़े  हुये  मूल्यों  के  के  सम्बन्ध  में  तो  काफ  '  बोर्ड  भी  सहमत

 अनपेक्ष  भी  खपत  बढ़  गई  इस  से  उद्योग  हो  गया  है
 ।  जैसा

 कि  में  कह  चुका  हुं  भूतपूर्व

 को  प्रश्रय  मिलेगा  |  लोग  और  अधिक  क्षेत्र  अध्यक्ष  ने  मुझ  से  कटा  था  कि  यह  अच्छा

 में  कॉफी  बोलेंगे  ।  हम  तो  इस  की  कृषि  में  होगा  यदि  अध्यक्ष  पूर्णकालिक  हो  ।  वह

 लगी  भूमि  का  क्षेत्र  एक  लाख  एकड़  और  बढ़ा  पूर्णकालिक  अध्यक्ष  रखने  के  लिये  तैयार  हो

 देना  चाहते  हूँ  और  इस  का  अथ  यह  होगा  गया  हैं  ।  इन  सब  मामलों  पर  प्रवर  समिति

 कि  और  अधिक  कॉफी  पदा  होगी  ।  इस  से  |  क  क  ह  क  ज  कर  सकती  है  ।  में  यह  सब  बातें

 भारत  कोई  ५०  करोड़  रुपये  का  विदेशी  उसके  सामने  रख  दूंगा  तथा  सम्भव  है  में



 कॉफी  विक्रय  १९  मई  १९५४  विस्तार  विधेयक  Q¥lo
 1९७९

 उसके  सामने  वह  भी  सुचना  रख  दू  जो  लगभग  वैसा  ही  है  जैसे  कि  उन्होंने  अन्य

 मेरे  पास  है  तथा  उसकी
 अन्तिम  उप पत्तियां  विधेयक  रखें  रबड़

 स्वीकार करते  उन्हें  सदन  समक्ष  प्रस्तुत  बों  आदि  ।  इस  विधेयक

 कर  दू  मुझे  केवल  इतना  ही  कहना  था  |
 भी  उन्होंने  सरकार  की  शक्ति  बढ़ा  दी  है

 |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 :  ae के  बनाने  और  उसके  कार्य  संचालन  के

 कॉफी  विक्रय  बारे  में  सरकार  ने  अपने  हाथ  में  व्यापक

 १९४२,  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  कार  रखे  हें  ।  बोले  से  परामर्श  करने  के

 के  विधेयक  को  श्री  ato  ५ वकटारमन् , च  सम्बन्ध  में  जो  उपबन्ध  थे  उन  को  निकाल

 श्री  सी०  आर०  श्री  दिया  गया  हे  ।
 यद्यपि  उन्होंने  एक  सार

 बीरेन्द्र नाथ  श्री  लेखराज  अमित  भाषण  दिया  है  लेकिन  उन्होंने  यह  नहीं

 जोगे  सिंह  at  वेंकट राव  बताया  कि  वह  यह  संशोधन  क्यों  करना  चाहतें

 य
 श्री  चन्द्र  शंकर

 श्री  अमर  सिंह  साबजी  अपने  हाथ  में  क्यों  लेना  चाहते  हें  यदि  इस

 श्री  गोस्वामी राज  सहदेव  श्री  उद्योग  में  अधिकतर  विदेशी  होते  तो  एक  बार

 वासुदेव  श्रीधर  श्री
 यह  भी  मान  लिया  जाता  कि  कड़े  नियंत्रण

 राघवेन्द्र  श्री  श्री  की  आवश्यकता  सकती  हैं  ।  लेकिन

 एच  ०  श्री  एन०  इसमें  at  अधिकतर  छोटे  we  उत्पादक

 श्री
 ho  शक्तिवडिवेल श्री  जार्ज  हें  जिनकी  भूमि  दो  एकड़  से  भी  अधिक  नहीं

 टामस
 श्री  एन०  फिर  इतना  कड़ा  निर्माण  रखने  की  क्या

 श्री  श्री  पी०  सी०  श्री
 आवश्यकता है  ?  बो  के  लिये  जितने  व्यक्ति

 नयनतारा  श्री  भागवत  झा  रखे  जायेंगे
 वे

 सब  के  सब  नाम निर्दिष्ट  होंगे  ।

 डा  ०सत्य
 नारायण  श्री

 उनका  नाम-निर्देशन  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य

 गजेन्द्र  प्रसाद  श्री  बैजनाथ  सरकारें  करेंगी  |  उपभोक्ता  या

 श्री  विश्वनाथ  श्रीमती  afar  अपने  आप  से  किसी  को  चुन  कर

 गंगा  सेठ  अचल  श्री  हर
 नहीं  भेज  सकते  हैं  ।  विधेयक  के  अन्तर्गत

 प्रसाद  सिंहनी  बादशाह  श्री  उन  सब  को  नामनिर्देशित  किया  जायेगा  ।
 Ho  जी०

 श्री  आर०  एन०  वास्तव  इस  प्रकार  संगठित  किये  गये  बोर्ड

 श्री  के०  ए०  श्री  सरकार  की  हां  में  हां  मिलाते  रहते  हें  और

 के०  आनन्द  श्री  एम०  डी०  उनसे  उद्योग  को  कई  लाभ  नहों  होता  ।
 डा०  डी०  श्री  उनमें  नौकर कट् दी  का  बोलबाला  होता  है  ।

 बाई०  गाडीलिंगन  डा ०  इन्दु भाई

 वी  ०  श्री  डी०  पी०

 मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसा  नहीं
 होना

 चाहिये  ।

 काफी  के  सम्बन्ध  में  उत्पादन  बढ़ाने तथा  श्री  To  टी ०  कृष्णमाचारी  की

 एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाय  और
 की  समस्या  सब  से  मुख्य  है  ।  यद्यपि  मानवीय

 उसे  अगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  मंत्री
 ने  यह  बताया  था  कि  काफी  का  उत्पादन

 अन्तिम  दिन  तक  अपना  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करने  का  अनुदेश  दिया  जाय  प
 नहीं  बताया  कि  भूमि  में  भी  ३३  प्रतिशत

 श्री  पसरा  :  माननीय  मंत्री  वृद्धि  हुई  है  ।  यदि  आप  रिपोर्ट  को  देखें  तो

 द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  यह  विधेयक  भी  आपको  पता  लगेगा  कि  कॉफी  में  लगने  वाली
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 बीमारियों  की  रोकथाम  करने  के  लिये  कोई  ९९  प्रतिशत  श्रमिक  इसके  सदस्य  फिर

 प्रयत्न  नहीं  किया  गया  हैं  ।  कॉफी  का  उत्पादन  इसके  साथ  इस  प्रकार  का  व्यवहार

 बढ़ाने  के  लिये  विशेष  उपाय  काम  में  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  श्रमिकों  ने  इस  सम्बन्ध  में

 लाये  गये  ।  भूमि  में  वृद्धि  नहीं  की  अनेक  at  सभा यें  अभिवेदन

 गई  जितनी  कि  की  जानी  चाहिये थी  ।  काफी
 वह  मंत्री  से  भी  छेंक्रिन  कोई  परिणाम

 तो  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  सरलता  से  उगाई  न  निकला  ।  में  पूछता  हूं  कि  आप  उसे  मान्यता

 जा  सकती  है  ।  लेकिन  इस  ओर  ध्यान  ही  प्रदान  क्यों  नहीं  करते  अन्य  उद्योगों

 नहीं  दिया  गया  हैं  ।  उपकर  तो  एक  रुपये  में  तो  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  का  सीधा

 से  बढ़ा  कर  रुपये  कर  दिया  गया  हैं  लेकिन  चुनाव  होता है  लेकिन  इस  बोर्ड पर  आप

 उसके  साथ  साथ  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  हुई  श्रमिकों  को  अपने  प्रतिनिधि  सीधे  ही  क्यों

 हैं  ।  छोटे  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  के  नहीं  चुनने  देते  हें  ।  सीधा  चुनाव

 लिये  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  |  न  होने  के  कारण  wera  बढ़ता  है
 |

 छोटे  उत्पादकों  को  समय  पर
 अपने  पिट्ठुओं  को  भर  लेती  है  ।

 नहीं  मिल  पाता  है  ।  इसका  परिणाम  यह  होता
 कॉफी  श्रमिकों  की  तो  अखिल  भारतीय  संस्था

 है  ।  उसके  प्रतिनिधि  लेने  में  तो  कोई  आपत्ति
 हैं  कि  वे  सस्ते  दामों  पर  ही  कॉफी  बेच  जाते

 हें  जिसको  काला  बाज़ार  करने  वाले  खूब
 नहीं  होनी  चाहिये  ।  न  केवल  बागानों में  काम

 बढ़ा  चढ़ा  कर  बेचते  हैं  ।  मेरा  निवेदन  हैं  कि
 करने  वाले  लोगों  को  प्रतिनिधित्व  दिया

 जाना  चाहिये  बल्कि  बोर्ड  में  काम  करने  वालों छोटे  उत्पादकों  की  सेहायता  के  लिये  सहकारी

 संस्थायें  बनाई  जानी  चाहिये  जो  उन्हें  समय
 को  भी  ।  श्रमिकों  के  बारे  में  जो  शर्तें  लागू

 होती  हैं  उनका  स्पष्ट रूप  से  यहीं  पर  उल्लेख
 प्र  रुपया दे  सकें

 जहां  तक  उपभोक्ताओं का  सम्बन्ध  है
 हो  जाना  चाहिये  ।  उनको  बो  की  दया  पर

 नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिये  ।  में  चाहता  हूं  कि
 उन्हें  कॉफी  बहुत  महंगे  दामों  पर  खरीदनी  प्रवर  समिति  कॉफी  का  उत्पादन  बढ़ाने
 पड़ती  है  ।  देखा  जाये  तो  अभी  देश  में  कॉफी

 और  भारत  में  उसका  और  अधिक  प्रचार
 के  प्रचार  के  लिये  काफी  गुंजाइश  है  ।  जब  कि  करने  के  क र उद्दृरयं  को  लेकर  इस  विधेयक  पर

 संयुक्त  राष्ट्र  अमरीका  में  प्रतिवर्ष  प्रति
 विचार  करे  ॥

 व्यक्ति  १७  पौंड  कॉफी  पीता  है  तब  भारत

 में  प्रति  वर्ष  प्रति  व्यक्ति  केवल  एक  पौंड  श्री  अशोक  महता  :  इस
 का  १/७  भाग  पीता  हैं  ।  मेरा  निवेदन

 विधेयक  के  दो  मुख्य  उद्देश्य  एक  तो

 हैं  कि  उतनी  ही  मात्रा  fate  करने  दी

 जाये  जितनी  से  देश  के  अन्दर  कांफी के  दाम
 उद्योग  का  विकास  करना  और  दूसरे  बोर्ड

 और  सरकार  के  बीच  और  अधिक  समन्वय

 अधिक  न  बढ़ें  और  वह  उचित  दामों  पर
 स्थापित  करना  ।  हमें  बड़ा  खेद  है  कि  प्रस्तावक

 लब्ध  हो  सके  |
 महोदय  ने  अपने  भाषण  में  इन  उद्देश्यों  का

 अब  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधित्व  पर  कोई  जिक्र  नहीं  किया  ।  में  नहीं  जानता  कि

 आता  हूं  ।  कॉफी  लेबर  यूनियनਂ  वह  किस  प्रकार  उद्योग  को  विकसित  करने

 नामक  संस्था  कॉफी  श्रमिकों  की  एक  मात्र  का  विचार  रखते  हें  ।  विधेयक  में  तो  इस
 संस्था

 फिर  बोर्ड  ने  उसे
 स्वीकार  नहीं  द्  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  इसमें

 किया  ।  कॉफी  उद्योग  में  काम  वाले
 i

 केवल  शुल्क  की  दर  १  रुपये  से  ६  रुपये  बढ़ाने
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 का  ही  एक  ठोस  उपबन्ध  किया  गया  हे  |  था  कॉफी  का  सहकारी  आधार  पर  विक्रय  ।

 इसके  अलावा  और  कुछ  नहीं  है  ।  बोर्ड  और
 विचार

 यह
 था

 कि
 कॉफी  उत्पादक  सारा

 सरकार  में  समन्वय  स्थापित  करना  तो  मसाल  बोर्ड  को  दे  दें
 '

 और  बोर्डे  ही  उसको

 दूर  हम  तो  यह  देखे  रहे  हें  कि  को  बेचने  की  पूर्ण  रूप  से  व्यवस्था  करे  ।  यदि

 सरकार  के  अधीन  रखने  का  प्रयत्न  किया  जा  इस  विधेयक  में  इन  सब  बातों  का  उपबन्ध

 रहा  ह  ।
 बोर्ड  में  उत्पादक  अथवा  मज़दूरों  होता  तो  में  उसका  स्वागत  परन्तु

 के  कोई  निर्वाचित  सदस्य  नहीं  होंगें  ।  बोलें  वास्तव  में  यहां  सहकारिता को  कोई

 की  रचना  में  भी  उत्पादक  संघों  अथवा  स्थान  नहीं  दिया  जा  रहा  हे  और  फी

 संघों  की  कोई  आवाज़  नहीं  होगी  ।  विक्रय  का  काम  सरकारी  कर्मचारियों पर

 ही  छोड़ने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 प्रस्तावक  महोदय  के  भाषण  से  यह

 प्रतीत  होता  ह  कि  वह  अपनी  इच्छा  का  हाल  ही  में  इस  उद्योग  के  विकास  के

 बनवाना  चाहते  हूं  क्योंकि  उनका  कहना  हूं  तरीकों की  जांच  करने  के  faq  एक  समिति

 कि  पिछले  समय  में  बोर्डे  बहुत  असंतोषजनक  बनाई  गई  थी  ।  इससे  पहले  कि  यह  समिति

 ढंग  से  काम  करता  रहा  हे  ।  बोर्ड  का  अध्यक्ष  अपनी  रिपोर्टे  हम  से  कहा  जा  रहा  हैं  कि

 नियुक्त  हुआ  करेगा  और  उसे  उप-नियम
 हम  सारे  अधिकार  एक  ऐसी  संस्था  को

 बनाने  का  अधिकार  नहीं  होगा  ।  सारे  नियम  सौंप  दें  जिसमें  सारे  सदस्य  सरकार  के

 सरकार  द्वारा  बनाये  जायेंगे  ।  बोर्डे  के  सारे  निर्देशित  व्यक्ति  हों  ।  माननीय  प्रस्तावक

 अधिकारी  सरकार  द्वारा  न  केवल  नियुक्त
 महोदय  की  बात  से  पता  चलता  हे  कि  जो  लोग

 ही  किये  जायेंगे  बल्कि  उनकी  नौकरी  की  नामनिर्देशित fet  जायेंगे  we  विभिन्न

 शत  तथा  वेतन  आदि  भी  सरकार  द्वारा  ही  हितों  का  विश्वास  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  उन्होंने

 निश्चित  होंगे  ।  में  पूछता  हूं  कि  आखिर  कहा  कि  इन  अधिकारों  और  बढ़ी  हुई  कीमतों

 ऐसे  बोर्डे  की  ज़रूरत  ही  क्या  है
 of

 का  लाभ  केवल  बड़े  उत्पादक  ही  उठा  रहे

 बड़ा  बोर्ड  बनाया  ही  क्यों
 ?

 वर्तमान  थे  और  छोटे  उत्पादकों  को  तो  नुकसान  ही
 अधिनियम के  अन्तर्गत  मंत्री  महोदय

 हो  रहा  था  |  ऐसा  कसे  हो  सकता  हैं
 ?  काफी

 के  पास  वे  सारे  अधिकार  हें  जो  उन्हें  चाहियें  ।  उत्पादकों  में  छोटे  उत्पादकों  की  संख्या

 मंत्री  जी  ats  से  परामर्श  लेने  के  बाद  किसी
 बहुत  अधिक  हैं  पूछता  हुं  कि  उन्हें  एक  क्य

 भी
 प्रकार  की  के  लिये  जो  दाम  चाहें  नहीं  किया  गया  है  और  उनकी  सहकारी

 निश्चित  कर  सकते  ह  ।  मुख्य  विक्रय  अधिकारी  संस्थायें  क्यों  स्थापित  नहीं  की  गई  हे  ?

 भी  सरकार  द्वारा  नियुक्त  होता  है  ।  हमें  बताया  निश्चय  सरकार  यह  व्यवस्था  कर  सकती

 गया  हैं  कि  पिछले  समय  में  कॉफी  के  दाम
 थी  जिससे  छोटे  छोटे  उत्पादक  एक  दूसरे

 बहुत  ऊंचे  पहुंच  गये  थे  और  उपभोक्ताओं  से  मिल  कर  सहकारी  समितियां  बना

 को  बहुत  नुकसान  उठाना  पड़ा  था  ।  इसकी  सकते  थे  ।  परन्तु  यहां  सहकारी  संस्थायें

 निश्चय  सरकार पर  क्योंकि  स्थापित  करने  के  बजाय  सरकार  उद्योग

 सरकार  ने  सार  अधिकार  अपने  हाथ  में  ले  को  न  केवल  अपने  नियंत्रण  में  रखना  चाहती

 रखे  हूं
 और

 बोर्डे  को  एक  शक्तिशाली  संस्था  हू  वरन  वह  बोर्डे  को  अधिकारीवर्ग  को  भी

 बना  दिया है  ।
 अपने  हाथ  में  रखना  चाहती है  |  हममें से  बहुत

 यह  बोर्ड  एक  विशिष्ट  उद्देश्य  को  लेकर  से  लोगों  का  यह  विश्वास  है  कि  भारत  का

 स्थापित  किया  गय  था  और  वह  उद्देश्य  भविष्य  सहकारी  संस्थाओं  के  विकास  पर
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 निर्भर है  और  हम  यह  समझते  हे ंकि  श्री  अशोक  मेहता  ने  यह  ठीक  कहा  कि

 शक्ति  को  प्रतिबन्धित  करके  जन-शक्ति  सेਂ  इन  बोर्डों  के  arte.  कम  करने  की  नीति

 ही  काम  लिया  जाना  चाहिये  ।  हम  यह  चाहते  अच्छी  नहीं  हैं  ।  इससे  उद्योगों  की  समस्या

 हैं  कि  ats  अधिक  से  अधिक  स्वायत्त  बने  कभी  हल  नहीं  हो  सकती  ।  यदि  बोर्डों  से  हमें

 और  उसमें  सम्बन्धित  पक्षों  का  वास्तविक  कोई  लाभ  उठाना  है  at  उन्हें  कुछ  अधिकार

 प्रतिनिधित्व  हो  ।  दिये  जाने  चाहियें  और  उनमें  सारे  सम्बन्धित

 पक्षों  का  उचित  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिये  ।
 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  अभी

 श्री  अशोक  मेहता  ने  आपको  कॉफ़ी  उद्योग  वर्तमान  कानून  में  यह  उपबन्ध  है  कि

 किसी  निश्चय  पर  पहुंचने  से  पहले  सरकार में  सहकारी  संस्थाओं  को  प्रोत्साहन  दिये  जाने

 का  महत्व  बताया  |  में  इस  सम्बन्ध  में
 को  पद  से  परामर्श  ले  ना  चाहिये  |  माननीय

 और
 कहना  नहीं  में  केवल  दो  एक

 मंत्री  इस  उपबन्ध  को  हटा  रहे  हैं  ।  वह  बोर्डे

 महत्वपूर्ण  विषयों  पर  ही  बोलूंगा  |  को  मंत्रालय  के  पूर्ण  रुपये  अधीन  रखना  चाहते

 मुझे  इसमें  आपत्ति  में  gear  हूं  कि

 कुछ  समय  पूर्वे  जब  मंत्री  महोदय  ने  जब  सरकार  के  पास  पहले  से  काफी  अधिकार

 काफी  सम्बन्धी  संकल्प  प्रस्तुत  किया  हैं  और  वह  बोर्ड  की  राय  को  नामंजूर  भी

 तो  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  काफी  की  कर  सकती  है  तो  फिर  बोले  से  परामर्श  लेने

 उत्पादन  लागत  के  wet  को  उठाया  था  |  में  हानि  क्या  है  ?  क्या  उद्योग  को  इससे

 सारे  सदस्यों  की  यही  राय  थी  कि  सरकार  किसी  प्रकार  की  हानि  होगी  ?  मेरी  राय  में

 ने  लागत  लेखा  अधिकारी  की  जिस  तरीक़े  यह  एक  अनचित  संशोधन  है  और  इसे  कभी

 से  नियुक्ति  की  थी  वह  ग़लत  था  और  उसने  स्वीकार  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 जो  रिपोर्ट  पेश  की  है  वह  तथ्यों  पर  आधारित  माननीयਂ  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  कॉफी

 नहीं  थी  ।  सदन  ने  एकमत  हो  कर  यह  मांग  उद्योग  के  विकास  पर  ज़ोर  दिया  और  कहा

 की  थी कि  यह  मामला  प्रतीक  आयोग  को  कि  केवल  बड़े  बड़े  उत्पादक  ही  उद्योग  से

 सौंप  दिया  जाये  जो  इसका  ठीक  ठीक  फैसला  फायदों  उठा  रहे  हैं  ।  में  उनसे  पिता  हूं
 कर  देगा  ।  परन्तु  माननीय  मंत्री  ने  प्रफुल्ल  fe  छोटे  उत्पादकों  की  हालत  सुधारने  के

 आयोग  को  यह  मामला  निर्दिष्ट  नहीं  किया  लिये  उन्होंने  क्या  क़दम  उठाये  हैं  ?  क्या  इस

 और  न  ही  इसका  कोई  कारण  बताया  |  अधिनियम  के  संशोधन  से  उनकी  दशा  में

 लागत  लेखा  पाल  के  खिलाफ  शिकायत  यह  सुधार  हो  जायेगा  ?  सरकार  को  पहले  ही
 थी  कि  वह  सरकारी  कर्मचारी

 है  और
 कॉफी  से  काफी  अधिकार  प्राप्त  थे  परन्तु  फिर  भी

 बागानों  की  बातों  से
 अनित  ह  ।  इसलिये  उद्योग  का  विकास  करने  में  ag  असफल

 हमने  कहा  था  कि  यदि  प्रफुल्ल  आयोग  इस
 ही  रही  है  और  उसकी  अब  तक  की  नीति

 मामलेਂ  में  जांच  करे  तो  ठीक  परन्तु  से  न  उत्पादक  सन्तुष्ट  हें  और  न  उपभोक्ता  |

 माननीय  मंत्री  इस  बात  पर  सहमत  नहीं  हुये  ।  माननीय  मंत्री  ने  हमें  यह  नहीं  बताया  किਂ

 मेरा  विचार  है  कि
 अब

 भी  देर  नहीं हुई  है  वर्तमान  afar  के  कारण  उनके  काम  में

 और  इस  मामले  को  अब  भी  प्रदान  आयोगਂ  क्या  क्या  कठिनाइयां  आती  थीं  और  इन
 के  फैसले  के  लिये  निर्दिष्ट  किया  जा

 सकता  अधिकारों  को  लेकर  वह  उद्योग  में  कहाँ  तक
 नद

 सुधार  कर  सकेंगे  |
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 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  काफी  भारत  में  १९३०  से  १९४०  तक  जो

 ait  चाय  के  बारे  में  सरकार  ने  अलग  अलंग  कॉफी  उद्योग  की  स्थिति  थी  उसे  में  जानता

 हूं  |  काफी  हाउस  कौर  काफी  बोर्ड  ने  भारत नीतियां  अपना  रखी  हैँ  ।  काफी  बो  अन्य

 ब्रांडों  से  भिन्न  हें  ।  यहं  बोर्ड  पहले  सारी  काफी  में  काफी  के  उपभोग  को  बढ़ावा  दिया  था

 अपने  कब्जे  में  कर  लेता  हूं  और  फिर  वितरण  अब  इस  का  पर्याप्त  उपभोग  होता  है  ।

 करता है
 ।  अन्य  वस्तुओं  के  बोझ  ऐसा  नहीं

 मुझे  विश्वास  है  कि  मानवीय  मंत्री  ने
 में  पूछता  हं  कि  चाय  के  लिये  भी  ऐसी

 काफी के  विकास  पर  विचार  नहीं  किया  यह
 व्यवस्था  कयों  नहीं  की  गई  है  ?  में  सरकार

 एक  बागान  उद्योग  है  शर  इस  में  विकास  की

 को  यह  सुझाव  दूंगा  कि  वह  समस्त  बोडो
 बहत  गुंजाइश  ।  इस  के  विकास  द्वारा  बेकारी

 के  बारे
 म

 एक  सामान्य  नीति  बनाये
 ।

 की  समस्या  में  भी  सहायता  मिल  सकती  है  ॥

 मझे  एक  बात  और  कहनी  है  ।  जितना  यह  सुन  कर  प्रसन्नता  हुई  जब

 भी  खर्चा  हो  उसे  वसूल  किये  गये  उपकर  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  बहुत  से  ऐसे  छोटे

 से  पूरा  किया  जाना  चाहिये  ।  माननीय  मंत्री
 छोटे  उत्पादक  हें  जो  प्रति  एकड़  १४

 शायद  यह  सोच  रहे  हें  कि  बोर्ड  का  खर्चा
 az  काफी  उत्पन्न  करते  है  जबकि

 सुसंगठित
 शर  अनुसन्धान  एवं  प्रचार  का  सारा  व्यय  बागान  काले  ८  अथवा  हन्डरवेट  प्रति

 काफी  के  विक्रय  से  इकट्ठे  किये  गये  रुपये  में
 एकड़  उत्पन्न  करते  हैं  ।  यह  छोटे  उत्पादकों

 से  पुरा  किया  जाना  चाहिये  |  यह  एक  असाधारण
 के  लिए  प्रेरणा जनक है  ।  सब  का  ही

 खात  है  ।  चाय  बोर्ड  में  भी  इस  प्रकार  की  कोई
 ag  उद्देश्य  होना  चाहियें  कि  उत्पादन  को  १४

 चीज़  नहीं  है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि
 हंडरवेंट  से  हंडरवेट  तक  बढ़ाया  जाये

 नीय  मंत्री  इस  मामले  में  एक  भिन्न  नीति
 और  इस  के  लिये  रासायनिक  खाद  तथा

 क्यों अपना  रहे  हें  ?  वैज्ञानिक  ढंगों  को  अपनाया  जाना  चाहिये

 अन्त  में  में  यही  कहूंगा  कि  सरकार की  उत्पादन में  वृद्धि के  बिना  सब  व्यथ

 सन्तोषजनक और  इस  से  माननीय  मंत्री ने  कहा  है  कि  2843.0  में

 उद्योग  की  उन्नति  एवं  विकास  नहीं  हो  काफी  का  उपयोग  कम  था  ।  यह  बात  मेरी

 सकता  ।  यद्यपि  मंत्री  महोदय  ने  ज़ोरदार  समझ  में  नहीं  झाई  ।  आप  देख  सकते हूँ  कि

 शब्दों  में  यह  कहा  हैँ  कि  उपभोक्ताओं तथा  प्रतिमास  २०००  टन  काफी  बिकती  है  ॥

 सामान्य  जनता  के  हितों  की  रक्षा  की  अतः  उपभोग  में  कोई  कमी  नहीं  हुई ।

 परन्तु  अभी  तक  उनकी  नीति  कोई  अच्छे  Qo  स०  |" ह

 परिणाम  नहीं  निकले  हें  और  उद्योग  से  सम्बन्धित
 पूरे समय  के  लिये  सभापति की  नियुक्ति

 कोई  पक्ष  उससे  सन्तुष्ट  नहीं  है  ।
 पर  मूझे  आपत्ति  aa  है  ।  परन्तु  वह  विभाग

 श्री  मित्तल
 :

 में  ने  जब  माननीय  मंत्री  द्वारा  नाम निर्दिष्ट नहीं  दीना  चाहिये  ।  वे

 से  पुछा कि  aq  2eve  से  2e¥  तक  में  संघठित  उद्योग हैं  at  बहुत  कौशलपूर्ण  का
 कितनी  काफी  का  निर्यात  किया  गया  तो  कर  रहे  हें  ।  इस  के  अ्रतिरिक्त  अ्रधिनियम के
 वे  कुछ  ऋद्ध  हो  गये  ।  में  जानना  चाहता  था कि  अनुसार  मंत्री  को  नियंत्रण  का

 पूर्ण  अघिकार

 उपभोक्ता  कितना  बलिदान  देता  में  उस  प्राप्त है  ।  संघठित  संस्थाओं में  से  कुछ
 प्रत्येक  अयत्न  का  समान  करूंगा  जिस  के

 ~
 को  अपने  प्रतिनिधि  चुनने  की  अनुज्ञा  क्यों

 दारा  भारत  में  काफी का  मूल्य  कम  हो  सके  न
 दी  जाये

 |
 उन  का  बहुमत  नहीं  होगा  ale
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 काफी  उत्पादकों  के  चार  प्रतिनिधियों  ar यदि  हुआ  भी  तो  मंत्री  को  उन  का  निर्णय

 बदलने  का  अधिकार  है  ही  |  नामनिर्देशन  मैसुर  सरकार  करेगी  ।  इस  के

 लिये  मैसुर  सरकार  को  या  तो  काफी  उत्पादकों
 बोर्ड के  साथ  waar के  जिस  उपबन्ध

 को  नये  विधेयक  में  से  निकल  दिया  गया  है
 की  संस्थानों  के  पास  पहुंचना  होगा  पर  या

 बह  केन्द्रीय  सरकार से  पूछेंगी  ।  जिस का वह  विचाराधीन  विषय  है  ।  चाहे

 कितना  कुशल  क्यों  न  हो  उस  में  इतनी
 प्राय  यह  ext  कि  यह  नाम-निर्देशन  वस्तुतः

 का ्य पटुता  नहीं  हो  सकती  कौर  न  ही  उसे
 प्रभारी  मंत्री  करेगा  |

 भयानक  है  !
 उद्योग  इतना  ज्ञान हो  सकता  है  ।  जितना

 बागान  मालिकों  के  संगठित  वर्ग  को  है  ।  मेरा

 विचार है  कि  cere  सम्बन्धी  उपबन्ध  कों  आयात  तथा  निर्यात  मंत्रणा कार  परिषदों

 रखें  रखना  चाहियें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  में  कतिपय  वाणिज्य  मंडलों  द्वारा  नाम

 निर्देशन  करने  की  पद्धति  समाप्त  कर  दी विधेयक  का  सेन  करता
 हूँ  ।

 श्री  बंसल  :  मैं  गई  है  ।  फिर  भी  उन  का  कार्य  ठीक चल  रहा

 विधेयक  में  रखें गये  परिवर्तनों  इस  का  कारण यह  है  कि  वाणिज्य  तथा

 का  समर्थन  करता हूं  कौर  इसलिये  उस  wear  उद्योग  मंत्री  को  पुरा  पता  है  कि  किस  क्षेत्र

 का  भी  समान  करता  हूं  जो  वाणिज्य  तथा  में  से  किस
 व्यक्ति  को  लेना

 परन्तु

 मंत्री को  अपने  दृष्टिकोण से  विधान  के  सम्बन्ध उद्योग  मंत्री  के  इस  विधेयक  को  sax  समिति

 को  भेजने के  लिये  प्रस्तुत  किया  है  |  में  नहीं  सोचना  चाहियें  क्योंकि  सरकार की

 व्यवस्था  स्थायी  मंत्री  स्थायी  नदीं  है  +

 बोर्ड  की  रचना  के  सम्बन्ध  में  मुझे  एक  कोई  वाणिज्य  मण्डल  कार्मिक

 शिकायत है  ।  मंत्रालय  की  यह  प्रवृत्ति  सदा
 हवा  केन्द्रीय  संस्था  लोकतन्त्रात्मक

 बढ़ती  रही  है  कि  बोर्डो ंके  स्थान  पर  कुछ  सिद्धान्तों  पर  कार्य  कर  रही  डो  उन  के

 चुने हुए  व्यक्ति  रखे  जायें  ।  कभी  कभी  तो  द्वारा  भारत  सरकार  के  जोडों  के  लिए  प्रतिनिधि

 यह  सौभाग्य  की  बात  होती  है  प्रभारी  मंत्री  नामनि्दिष्ट  करने  के  सम्बन्ध  में  हमें  भयभीत

 को  उद्योग  के  बारे  में  काफी  wa  होता  है  नहीं  होना  चाहिये  |  इसलिये  माननीय  मंत्री

 avg  कभी  कभी  ऐसा  नहीं  होता  ।  मत  से  मेरीਂ  हा दिक अपील  है  कि  वे  मेरे  मित्र

 बोर्ड  में  व्यापार  तथा  उद्योग  श्र  श्रम  के
 श्री  मित्तल  wie  श्री  अशोक  के  सुझाव

 प्रतिनिधियों  के  नामनिर्देशन  का  अधिकार  को  स्वीकार  करें  कौर इन  बोर्डों में  प्रौढ़  अ्रधिक

 मंत्री को  दे  देना  भयानक है  ।  भय  तो  यह  है  नौकरशाही  पैदा न  की  जायें  ।  इन  बोर्डों  में

 fe  कहीं  बोर्ड  का  प्रतिनिधि  रूप  नष्ट  न  हो  नाम  निर्दिष्ट  अंश  तो  पहले  भी  है  ।  अ्रपनी

 जाये  |  सरकार का  यह  कहना  सर्वथा  निराधार
 पसन्द  के  ऐसे  व्यक्तियों  को  लेने  की  बजाय  जो

 है  कि  बोर्डों  में  कुछ  अधिकारपूर्ण  denny  सदा ही  मंत्री की  हां  मे ंहां  पिलायेंगे  ऐसे
 द्वारा  नामनिर्देशन से  बड़े  बड़े  निहित  स्वार्थों  व्यक्तियों  को  लेना  चाहिये  उद्योग
 का  नियंत्रण  बना  हुआ  है  ।  इन  संस्थाओं में  का  वास्तविक  हित  चाहते  हों  और  जो  उद्योग

 से  बहुतों  में  लोकतन्त्रात्मक  सिद्धांतों  सम्बन्धी  पुरी  जानकारी  दे  सकें  ।  प्रतिनिधि

 पर  कायें  संचालन  होता  है  ।  धारा  ४  की  होने  के  नाते  वे  बहुमत  के  हितों  का  ध्यान

 भी  रखेंग े।
 धारा  (२)  यह  लिखा  है  कि  मैसुर  में
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 में  पुनः  माननीय  मंत्री  से  अपील  करता  श्री  बंसल  ने  बताया  है  इस  विधेयक

 में  राज्यों  को  भी  नामनिर्देशन  का  अधिकार हूं  कि  वे  इस  सुझाव  पर  विचार  करें  कौर

 मुझे  ara है  कि  बेईमान  उपबन्ध  में
 दियाः  गया  है  परन्तु  इसਂ  बात  का  उपबन्ध  नहीं

 इतने  अधिक  परिवर्तन  करने  at  बजाय  किया  गया  कि  राज्य  सरकारें  ये  नामनिर्देशन

 उसे  पुनः  रख  लेंगे  ।  किस  प्रकार  करेंगी  ।

 रचना के विधान  में  ate  की

 श्री Yo  एम०  दास  )  :
 सम्बन्ध  में  जो  परिवतंन  धारा  ४  की

 इस  विधेयक  मुख्य  उद्देश्य  यह  2  कि
 उपधारा  (२)  (११)  द्वारा  किया  गया

 बोर्डे  की  रचना  adam  ढंग  से  भिन्न  किसी
 हम  इस॑

 का  स्वागत  करते  उस  में
 यह

 ढंग  से  की  जाये  ।  इस  में  लोकतन्त्रात्मक
 बन्ध  किया

 गया  है  कि  उपभोक्ताओं  केਂ
 व्यवस्था at  झावइयकता के के  सम्बन्ध  में

 बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  है  ।  में  भी  ऐसे  बोर्ड

 निधित्व  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  दो  व्यक्तियों

 का  नामनिर्देशन  करे  ।  में इस  उपबन्ध  को

 की  रचना में  लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था  प्रश्नों
 समर्थन  करता  हूं  ।

 के  समर्थन  करता  हुं  ।  उद्योग  wale

 चाय  रबड़  अपेक्षा  काफी के  उद्देश्यों  कारणों  के  विवरण  में

 सम्बन्ध  में  उत्पादकों  को  प्रतिनिधित्व  कहा  गया  है  कि  कमज़ोर  शारीरिक  स्थिति

 का  अधिकार  देना  शौर  भी  अधिक  आवश्यक  के  छोटे  काफी  बागान  की  सहायता  के  लिये

 अतिरिक्तਂ  निधियों  की  आवश्यकता  है  । है  ।  क्योंकि  यहां  सारी

 उत्पादन  सामग्री  ले  ली  जाती  है  ।  अरत  इस  सम्बन्ध  में  श्री  malta  मेहता  ने  कहा

 वे  यह  ara  करते  हूं  कि  उस  है  कि  विधेयक में  तो  छोटे  उत्पादकों के

 सामग्री  के  निबटारे  के  सम्बन्ध  में  तथा  उस  हिताय  कोई
 उपबन्ध

 नहीं  मेरा  मत

 के  मूल्य  निर्धारण  में  उन्हें  भी  कछ  कहने
 wt  से  भिन्न  हूं  और  में  उन  at

 का  अधिकार  होगा  |  ऐसी  स्थिति  में  ध्यान  खण्ड  १७  के  *उपखण्ड  की  शोर

 प्रभावित  हितों  की  यह
 मांग  न्यायोचित  दिलाता हूं  ।

 भी  है  ।
 श्री  अरिलोक  मेहता  ने  यह  भी  कहा  है

 fe  छोटे  उत्पादकों  की  सहायता  के  लिये
 प्रवर  समिति  से  मेरा  यह  अनुरोध  है

 सहकारी  संस्थायें  बनाई  जानी  चाहियें
 कि  वे  बोर्ड  की  रचना  का  ऐसा  ढंग  बनायें

 मेरा  निवेदन  है  कि  यह  उपबन्ध  उसी  दिया  की
 कि  इस  में  काफी  उद्योग  में  wit  हुई  विभिन्न

 sie  ले  जा  रहा  है  ।  rar  Sent & faere के  विकास
 संस्थाओं  का  प्रतिनिधित्व हो  ।  बोर्ड  कीਂ

 वर्तमान  रचना  के  अ्रनूसार हम हम
 देखते

 हें
 कि  के

 लिये
 जो  अनुदान  दिये जाते  हैं  वे  व्यक्तियों

 बोर्ड  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य

 को  नहीं  दिये  जाते  वरन्  सहकारी  deat

 को  दिये  जाते  हैं  ।  यह  पग  ठीक  दिदा  की

 कारों  द्वारा  नाम निर्दिष्ट  व्यक्तियों की  बहुत

 संख्या  होती  है  कौर  में  यह  भी  कहूंगा  कि  ats

 mre  ही  बढ़ाया  गया  है  ।

 के
 में  प्रायः  उन  का  बहुमत  अन्त  में  प्रतीक समय  न लेते हुए  में

 होता  है
 ।

 ऐसी  स्थिति  में  यह  कहना  व्यथ  है
 सरकार का  ध्यान  इस  जोर  दिलाना  चाहता

 कि  बोर्ड  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अधिक  हूं  कि  काफी  बोर्ड  के  निर्णय में  किसी  प्रकार

 का  परिवर्तन करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार भ्रच्छे  नियंत्रण  के  हेतु  उस  में  केन्द्र  के  नाम निर्दिष्ट

 व्यक्ति  भरने  चाहियें
 ।

 के  पास  पहले
 ही

 अनन्य  शक्ति  है
 ।  सरकार
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 ने  इन  अधिकारों  का  प्रयोग  भी  किया है
 तीन  व्यक्तियों  का  नाम  निर्देशन  किया

 श्री  श्री  आधार  बुल  तथा  श्री अर  उसी  से  काफी  के  मूल्य  गिरे  हे  ।  इसलिये

 यह  कहने  कोई  लाभ  नहीं कि  ale की
 श्री  परईवरवृड  ने  त्यागपत्र  दे  fear  है  तथा

 रचना  में  इसलिये  परिवर्तन  किया  or  रहा  है
 अन्य  व्यक्तिगत  के  स्थान  पर  त्र  गया  है

 डब्लू०सी०जें०एच०  स्रोत  कुर्ग  बागान  मालिक
 ताकि  सरकार  अपने  अ्रधघिकारों  का  प्रयोग

 संस्था  का  प्रतिनिधित्व  करते  भारतीय
 e

 बागान  मालिक  संस्था  ने  श्री  जी०एन०
 प्रवर  समिति  को  सारे  विधेयक  पर  विचार

 करना  चाहिये  सदन  में  की  गई  सभी
 मंजनाधय्या को  भेजा  है  ।  मुझे  बताया गया  है

 कि  at  एक  बड़े  बागान  मालिक  हैं  ।  मंसुर  बागान
 पर  ध्यान  देना  चाहिये  |

 मालिक  संस्था  का  श्री  अर०

 शी  टो०  टी०  कृष्णमाचारी
 :  में  ऐसे

 तीय  बागान-मालिक  संस्था  का  श्री

 एस०  एन०  रमना  प्रतिनिधित्व  करते  हें  ।
 रचनात्मक सुझावों  के  लिये  जो  कि  इस  विधेयक

 के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  झा भारी  हूं  ।  में  श्री  रमना  के  कौर  भी  बहुत  से  व्यवसाय हैं

 नहीं  जानता  किਂ  कया  मुझे  उन  माननीय  सदस्यों  वे  कोई  बड़े  बागान  मालिक  नहीं हें  अपितु

 माध्यम  कोटि  के  हैं  ।  श्री  एन०  बी०  अरे
 का  जिन्हो ंने  भाषण  किये  थे--उन में  से  दो

 यहां  नहीं  हैं--उत्तर  देना  चाहिये  ।  तो  .  .  नीलगिरी  व  नीलगिरी  व्यापार

 मालिक  संस्था  तथा  श्री  एम०  ए०  धर्म  राज श्री  अच्चुथन  :  लंदन  उत्तर
 ईयर  मलाबार  व्यापार  काफी-उत्पादक

 सुनना  चाहता  है  ।
 संस्था  का  प्रतिनिधत्व  करते  हें  ।  में  समझता

 श्री  टी ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  अ्रवश्य  |
 हूं  कि  श्री  area  काफी  बड़े  बागान-मालिकਂ

 मुख्य  mate  यह  था  कि  वर्तमान
 हैं  ।  शिवराम  बागान  मालिक  संस्था  ने  श्री

 बोर्ड  बहुत  सन्तोषजनक है  तथा  जिस  ढंग  से
 हटन  को  भेजा  था  कौर  पलनी-बांडी-सिरमलई

 इस की  स्थापना हुई  थी  वह  भीਂ  सन्तोषजनक
 काफी  उत्पादक  संस्था  का  प्रतिनिधित्व  श्री

 था  ।  में इस  विषय  पर  वादप्रतिवाद  करना
 sao  पी०  ए०  सौन्द्रापनदियन  किया  करते

 हुं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  जिन  माननीय
 थे--जो इस  क्षेत्र  में  सब  से  अघिक  समृद्ध

 सदस्यों ने  यह  mate  किया  था  कि  में  कुछ  व्यक्तियों में  से  एक  हैं  जहां  तक  ब.गान  मालिकों

 पूर्ण  रूप  से  सन्तोषजनक  संगठनों  में  हस्तक्षेप  को  सम्बन्ध  बोर्ड  के  विमान  सदस्य  ये

 कर  रहा हूं  उन्हों  ने  tar  वर्तमान  बोर्ड के
 १४  सदस्य  छोटे  छोटे

 विधान को  देखे  बिना  ही  किया है  ।  वर्तमान

 बोर्ड  में  ब.गान  मालिकों  के  जो  प्रतिनिधि
 मालिक  कहां  है  ?  में  नहीं  जानता  ।

 तथ्यों  का  पता  लगाये  बिनी  भी  माननीय  सदस्यों
 सम्मिलित  में  उन  के  नाम  agar  ।  मंसुर

 को  बोलने का  अधिकार है  यह  उन  का
 सरकार ने  मंसुर  काफी  उगाने के  उद्योग  के

 कार  है  उसे  सुनना  तथा  उस  का  उत्तर
 तीनਂ  प्रतिनिधियों  का  नाम  निर्देशन  किया है

 मेराਂ  भाग्य  है  ।

 में  कोई  निर्वाचन नहीं  होता  है  ।  उन  के

 नाम  हैं  एम०  एस०  श्री टी  ०  सी ०
 ४

 श्री  अशोक  मेहता  ने  अपने  प्रथम  भाषण

 मंजप्पा  बेटी  तथा  श्रीਂ ए०  लिडलटन  |  ये  में  एक  बात  कही  थी  |  जब  माननीय  सदस्य

 aa  बड़े  बड़े  बयानों  के  मालिक  हैं  ।  दक्षिण  ora तो  मेरा  विचार था  कि  वह  कोई  नई

 भारत  की  संगठित  बागान  मालिक  संस्था  ने  कहेंगे  |  परन्तु  यह  ध्यान  safer
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 करने
 का  प्राथमिक बोल  था  ।  उन्हों  ने  उसी  ध्यान  दिया  जाता  तो  उन्हें  कोई  TAT

 को  दोहराया  मेरे  माननीय  मित्र  न  होगी .।  वास्तव  में  काफी  बोल  के  लिये  मजदूर
 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  ने  कहा  प्रतिनिधियों  का  नाम  निर्देशन  करने  में  केवल

 कि  यह  एक  रबर-मुहर  बोर्ड  होगी  |  यहां  तक  भारतीय  राष्ट्रीय  कामिक  कांग्रेस  की

 कि  उन्हों  ने  सरकार  के  इस  ढकोसले को  रिशों पर  ही
 ध्यान  नहीं

 नाम
 देने

 में  भी  कोई  नवीनता  प्रकट  नहीं  अपितु यह  प्रस्ताव  है  कि  उस  क्षेत्र में  काम  करने

 जो  ढकोसला  एक  जटिल  व्यवस्था  होगा  तथा  वाले  सारे  संगठित  मजदूर  संघों  की  सिफारिशों

 जो  काफी  उद्योग  का  नाश  कर  देगा  यदि  उन्हें  पर  विचार  जाय  ।  में  विनम्रतापूर्वक

 चाय  बोझ  में  सरकार  के  कार्य  का  साधारण  ज्ञान  कहू  सकता हूं  कि  उन  का  प्रथम  भाषण  वक्तृत्व

 है  बुरे  नाम  का  जैसा  कि  यह उन  की दृष्टि  में  की  दृष्टि  से  भले  ही  भावोत्पादक
 रहा

 हो  सकता  है--तो  में  उन्हें  यह  बता  दूं  कि
 परन्तु इस  के  विषय  के  बारे  में  में  समझता हूं

 हम  ने  बहुत  से  उद्योगों के  लिये  एक  उपबन्ध  कि  मुझे  कोई  विस्तृत  उत्तर  देने  की  आवश्यकता

 किया है  कि  वे  नाम  भेजें
 ।

 चाय  बों  में  नहीं  है  ।  इस  का  कारण  यह  है  कि  भाषण

 pleat  नाम  निर्देशन  के  अतिरिक्त  जो  सरकार  अज्ञानता  पृष्ठभूमि  पर  किया  गया  था

 करती  कोई  नाम  निर्देशन  नही ंहै  ।  नाम  तथा  स्वाभाविक  रूप  में  यह  विषय  से  भिन्न

 af  गहरे  थे  तथा  नामों  में  से  चुनाव  किया

 गया  था  ।  पिछली  बार  जब  मेने  वक्तव्य
 हो  गया था

 श्री  पुन्नू  ने  हम  पर  वही  पुराने  ग्रोथ
 दिया  था  मेने यह  बहुत  स्पष्ट कर  दिया  था  ।  किये  थे  परन्तु  उन्हों  ने  झपना

 मुख्य  आ्राक्षेप
 खण्ड  २१  (२)  के  अ्रत्तगंत  बोर्ड के  सदस्यों

 काफी  के  सम्बन्ध  में  मजदूर  संघों  की
 के  नाम  निर्देशन  नियमित  करने  वाले

 सयता  के  विषय  पर  किया  था  ।

 सिद्धान्तों  का  निर्दोश  किया  जाता  है  ।  यदि
 श्री  केलप्पन  )

 :  श्र  पुराने प्रवर  समिति  चाहे  सिद्धान्तों  को  भ्रमित

 विस्तृत बना
 सकती

 हैं  ।  परन्तु यह  वह
 आक्षेपों  पुराना  उत्तर  ।

 है  जिस  का
 पालन  किया  जा  रहा है  ।  में  यह  भी  श्री  टीਂ  टी०  कृष्णमाचारी  :  जब  कोई

 कह  सकता  हूं  कि  नाम  निर्देशन  का  अधिकार  पुराने  स्थान  का  रहने  होता  तो

 में  पने  पास  नहीं  रख  रहा
 a
 श  ।  मसूर के  पुराने  आक्षेप  किये  जाते  हैं  तथा  पुराने  उत्तर

 दिये  जाते  हैं  ।  यदि  मेरे  माननीय मित्र  जो काफी  उत्पादक  उद्योग  के  मामले
 म॑  सुर

 सरकार  नै  तीन  प्रतिनिधियों  का  नामनिर्देशन  उसी  जाति  के  हैं  जिस का  में
 उन  का  उसी

 किया है  ।  नामनिर्देशन के  लिये हम  राज्य  ढंग से  पालन पोषण  हुमा  उन्हें उसी  we

 सरकारों  से  कहेंगे ।  नियम  बनाने  के  श्रधिकारु  ढंग  में  शिक्षा  मिली  है  कौर  कोई  नई  बात  नहीं

 at.  वस्तुत  बनाने  की  दृष्टि  से  यदि  प्रवर  कह  सकते  में  भी  कोई  नई  बात  नहीं

 समिति  कोई  निदेश  प्रस्तुत करती  है  तो  हम  कर  सकता  हूं  ।  यदि  वहां  ही  श्रपूर्वता  की  कोई

 उन्हें  frow  वह  निदेश  देंगे
 ।

 हम  उन्हे
 कमी  तो  यहां

 भी
 अपूर्वता

 की
 कमी  है  ।

 यह  निदेश  देंगे  कि  उन्हें  विभिन्न  संस्थाओं  यहां  कोई  नई  बात  नहीं  हो  सकती
 |

 की  सिफारिशों  पर  ध्यान  देना  चाहिये  ।  मेंरे
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  काफी  पीना  उन  के

 माननीय  मित्र  भ्र शोक  मेहता  काਂ  यह  लिखें  बात  है  |
 कहना भी  ठीक न  था  कि  यदि  मजदूर

 श्री  ato  टी०  कृष्णमाचारी  :  यदि  मेरे
 निधियों  का  नामनिर्देशन  निरसन  में  भारतीय

 राष्ट्रीय  कामिक  कांग्रेस की  सिफारिशों पर  माननीय  मित्र  श्री  केलप्पन  काफी  पीना
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 आरम्भ कर  देते  तो  मुझे  विश्वास है  कि
 जैसा  कि  श्री  टामस  ने  कहा  हो  सकता  है  कि

 भविष्य  में  वह  कुछ  अपुन  बात  कहेंगे  ।  मजदूर -  बे  संगठन  बनायें  तथा  बोल  को  सहयोग दें  ।  जिस

 संघों  के  विषयਂ  में  जहां  तक  काफी-गृहों  का  दिशा में  भी  वे  हमें  सहायता  में  उस  के  लिये

 सम्बन्ध  में  नहीं  मानताਂ कि  जो  वेतन  दिये
 '

 बहुत  आभारी हगा  ।  में-इस  बात
 के

 लिये

 जाते  ह  वे  बहुत  थोड़े  में  यह  मानता  हूं  सर्वथा  तैयार  हूं  कि  वे  मेरा  पथप्रदर्शन  करें

 fe  समस्त  परिस्थितियां  अच्छी  नहीं  तथा में  उन  से  कुछ  नई  बात  जान  लूं  ।  में

 परन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  मेरी  भी  कुछ  एक  सहकारी  व्यवस्था  की  स्थापना  के  पक्ष

 कठिनाइयां  क्योंकि  में  यहां  कोई  कार्य सम्पदा  में  हूं
 ।

 में  भी  चाहता  हूं  कि  इन  छोटे  छोटे

 करने  भ्रभिकर्ता  नहीं  हूं  ।  वास्तव  उत्पादकों  मैसुर  तथा  मद्रास  राज्यों  में

 मुझे  कोई  प्राधिकार  नहीं  है  ।  मेरे  माननीय  जहां  छोटे  छोटे  तथा  भ्रंसंगठित  बहुत से  मजदूर

 श्री  टामस  अधिनियम  की  धारा  ४२  सम्मिलित  किया  जाये  ताकि  उपकर से  उन्हें

 निकाली  ।  यदि  वह  अधिनियम  का  सूक्ष्म  कुछ  सहायता दी  जा  सके  ।  छोटे  प्राणियों की

 परीक्षण  करें--उस  धारा--विशेष  २४--  सहायता  करने  के  उचित  ढ़ंग  के  रूप  में  श्री

 महता  ने  जो  सुझाव  दिये  हैं तो  उन्हें  पता  लगेगा  कि  वहां  अधिकार  नहीं

 है
 ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  बोर्ड कुछ  कहे  उन  के  विषय में  मेरा  उन  से  कोई  झगड़ा

 तो  में  मना  कर  दू  ।  बोर्ड  यह  कह  सकता  है  कि  नहीं  है  ।  में  भी  मानता  हूं  कि  सरकारी  ढ़ंग

 अमुक  अमुक  मद  के  विषय  में  द्रमुक  अमुक  से  काम  करना  अच्छा  तथा  wert  लोगों  से

 कायें  करना  है  ।  यह  चाहे  स्वीकार हो  या  न
 में  जो  भी  सहायता  प्राप्त  कर  सकता

 उस

 हो  ।  के  लिये में  प्रभारी  हूँगा  ।

 बोर्ड  के  काम  करने  में  सरकार को  जिन

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  श्री  गुरु पाद स्वामी ने  व्यय  लेखा  का
 निर्देश

 में  कुछ  विस्तृत  रूप  में  वर्णन  कर  चुका  किया  था  ।  जब तक  की  गई  तीन

 हम  में  सहयोग  अवश्य  होना  चाहिये
 |

 जांच  पड़तालों  को  में  ने  पढ़ा  था  :  प्रथम

 परन्तु में  जो
 भी  कह  सकता  हूं  वह  यह  है

 कि
 जांच  पड़ताल  फिर  दूसरी  जांच  पड़तालਂ

 समस्या को  हल  कटौती  निरोधात्मक
 are  अ्रन्तिम वह  जो  में  ने  आरम्भ की

 दृष्टि से  कोई  सहायता नहीं  मिलती  है  थी
 ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता
 कि  जांच  पड़ताल

 मजदूरों  के  इस  सहकारी  संगठन  के
 सम्बन्ध

 में  के  विशिष्ट  ढंग  में  क्यों  परिवर्तित  कर  दिया

 काफी  शोर  किया  गया  था  ।  मेरी  मित्र  श्री  जाये |  वास्तव  में  घटना  यह  हुई  थी  कि

 टामस  ने  ठीक  कहा था  कि  हम  सब  सहकारी  विचाराधीन  व्यय-लेखक  द्वारा  एक  माननीय

 संगठनों  के  पक्ष  में  हें  ।  श्री  टामस  ने  हथकरघा  afe  हो  गई  क्योंकि  erat  जांच  पड़ताल

 बुनकरों  के  सम्बन्ध  में  इस  बात-विशेष
 के  उद्देश्य से  उस  ने  क्रय-विक्रय  समिति  के

 का  त्रिदोष  उल्लेख  किया  था  कि  मेंने  सहकारी  आंकड़ों  को  स्वीकार  कर  लिया  था  ।  जिन

 संगठन के  अन्तर्गत  न  करनाल  वाले  बगानों  को  क्रय-विक्रय  समिति  ने  ले  लिया

 किसी  भी  बुनकर  को  आधिक  सहायता  उस  ने  उन्हीं की  जांच  पड़ताल की

 नहीं  दी  ।  में  नहीं  समझता  कि  छोटे  छोटे  उस  ने  नये  बगानों  की  जांच  नहीं की  ।  में

 कार्मिकों  के  मूलਂ  संगठनों  तथा  छोटे  छोटे  ने  कोई  निदेश  नहीं  दिये  थे  ।  उस  से
 जाने

 बगान  मालिकों  के  बीच  सहकारिता  के  आधार  तथा  क्रय-विक्रय  समिति  &  परामशं  करने

 पर  कार्य  करने  में  कोई  मूल  मतभेद  है
 ।

 के  लिये  कहा  गया  था  ।  वास्तविक  प्रतिवेदन
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 काफी
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 से  मुझे  विंदित होता  है  कि  वह  केवल  उन्हीं  सरकार  का  एक  सदस्य  विशेष  पैनेल  )

 बगानों  में  गया  था  जिस  के  परिणामस्वरूप जो  में  रहेगा  ।  यदि  कोई  सदस्य  अनुपयुक्त

 निष्कर्ष  निकले  वे  एक  से  ही  थे  ।  में  नहीं  समझता  तो  कारणों समेत  यह  बात  लिखी  रहेगी  ।

 fe  आयोग  उत्पादकों  के  इशारों  वे  तालिका  से  अधिक  art न  जा  सकेंगे  ॥

 नाचने  के  लिये है  ।  भूतपूर्व  सभापति  चाहते  मेंने  इस  बात  पर  स्पष्ट  विचार  कर  लिया  है  |

 है ंकि  प्रफुल्ल  झा योर  इन  मामलों की  जांच
 जहां  तक  श्रम  का  सम्बन्ध  हम  मजदूर

 करें  ।  में  प्रदूषक  mar  से  जिस के  पाल

 ही  अझ्रधघिक  काम  इस  मामले की
 संघों  द्वारा  भेजी  गई  तालिका  में  से  एक  सदस्य

 चुनने की  कोशिश  करेंगे  |  सरकार

 जांच  करने  के  जिस  के  लिये  कोई  कारण
 इस  न  भा  सकेगी  |

 नहीं  तथा  जिस  प्रकार  के  के  वे

 नहीं  कैसे  सकता  हूं  ।  श्री  ए०  एम०  टामस  :  त्रावणकोर-कोचीन

 के  किसानों  को  प्रतिनिधित्व  क्यों  नहीं  दिया

 अधिकतर  आलोचना यह  थीਂ  :  ate  जा  रहा  है  ?

 को  नौकरशाही  अधिकार  की
 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :

 आदि  में  मानता हूं  कि  हम  ने  सं  विधित  सरकारों  प्राप्त  २,८०,०००  एकड़  में  से  2, 35,000
 द्वारा  उन  भागों  में  से  च  नाव  किये  जाने  के  लिये

 जो  उन्हें  प्रस्तुत  किये गये  पर्याप्त  उपबन्ध

 एकड़  में  ही  का  फी  लगाई  जाती  है  ।.

 कोचीन
 में  ऐसी  जमीन  १०२२  एकड़ ही  है  ।

 बनाये  हैं  ।  प्रवर  समिति  जिस  किसी  उपबन्ध
 जब  तक  सदस्यों की  संख्या  १००  न  हो

 के  सम्बन्ध  में  जो  भी  परिवहन  करने  का

 सुझाव देगी  ,  में  उसे  स्वीकार करने  को  तैयार

 केवल  १०००  एकड़  में  काफी  लगाने  वाले

 किसानों  को  में  प्रतिनिधित्व  नहीं  दे  सकता  ।

 हूं
 ।

 में  ने  एक  महत्वपूर्ण  उपबन्ध  बनाया  है
 ।

 ब्यानात  को  प्रतिनिधित्व  मिला
 में  ने  बोल  में  भारत  सरकार  का  कोई  भी  और  यदि  त्रावणकोर  कोचीन  अधिक  काफी

 श्रतिनिधि  सम्मिलित  नहीं  किया  है  1
 तो  भ्र धि नियम  को  संशोधित  कर  के

 भारत  सरकार  के  तीन  प्रतिनिधि थे  जिन  का
 हम  प्रतिनिधित्व  देंगे  ।

 दूसरों  से  मत  मांगने  में  भी  निश्चयात्मक मत

 होता था  ।  परन्तु  हमारा  विचार  बोले  में  में  ने  कुछ  सीमा  तक  संभी  पक्षों  की

 wa या  अधिकारी  विशेषज्ञ  भेजने  का  बातों  का  उत्तर  देंने  की  चेष्टा नकी  है  ।  केविन

 अलोचना  करने  वाले  अप्रासंगिक  बाते जो  वाद-विवादों  भाग  उन  का

 पथ  प्रदान  करेंगे  तथा  भारत  सरकार  को  उन  करने  वाले  सुझावों  को  छोड़  दल  सभी  सुन्नियों

 et  विचार  किया  जायगा  प्रौर में  उन  सब  के
 के  मत  बतायेंगे  |  परन्तु  वे  मतदान  में  भाग

 नहीं  लेंगे  ।  सरकार  के  लिये  यह  बहुत  ही  परेशान  ऊपर  प्रवर-समिति का  ध्यान  ग्रामीण  करूंगा  ।

 करने  वाली  परिस्थितिਂ  है  ०  ०  क  मुझे  आशा  प्रवर  समिति  द्वारा  संबोधित

 विधेयक सदन  के  दोनों  कौर  के  अधिकांश
 श्री  केलप्पन

 :
 परन्तु  सारे  प्रतिनिधियों

 का  नामनिर्देशन सरकारें  ही  करती  हे  ।
 व्यक्तियों  को  समुचित  संतोष  प्रदान  करेगा  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  संशोधन  को
 कठिनाई  वैसी  ही  जैसे  पुरी  रामायण

 के  बाद  कोई  पूछे  कि
 सीता

 राम  की  कौनਂ  नुज़ूल  नहीं  ठहराता
 ।

 प्रशन  यह  है  कि
 :

 में  शुरू  से  ग्रसने  मित्रों  को  बता  रहा  हूं  विक्रय  विस्तार

 कि  बोर्ड के  सदस्य उस  रूप  में  नामनिर्देशित  RESR  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 होने  नहीं  जा  रहे
 जेसा

 वे
 समझ  को  श्री  प्रौढ़  श्री  सी०  शिकार
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 श्री  वीरेन्द्र नाथ  श्री  लाइन  विधि  तथा  अल्पसंख्यक-किये  मंत्री

 राम  जोगेश्वर  श्री  व्यंकटराव  पिताजी  :
 श्र  इस  विधेयक  के  लिये  कार्यक्रम

 राव  श्री  चंद्र  संकर  श्री  भ्रमर  सिंह  परामर्शदात्री  समिति  ने  जो  ws  घंटे  का

 सोजी  श्री  गोस्वामी  राज  सहदेव  समय  fafeat  किया  कया  उसे  माना

 श्री  बासुदेव  श्रीधर  जायेगा ?

 श्री  राघवेन्द्र  राव  श्री  निवास  श्री  एच०
 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी

 श्री  एन०  श्री  के०
 :  हम  ने  कुछ  बातों की  दृष्टि में

 चक्तिवाडिवेल  श्री  जाज  टामस
 घंटे  निश्चित  किये  परन्तु  राज्य  परिषद

 श्री  एन०  श्री
 द्वारा  कुछ  बुनियादी  परिवर्तन  कर  देने  के  बाद

 श्री  पी०  सी०  श्री  नयन  तारा
 ua  स्थिति  बदल  गई  कौर  आठ  घंटे

 में

 श्री  भागवत  झा  डा०  सत्यनारायण
 पूरी  पूरी  चर्चा  नਂ  हो  सकेगी

 ।

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  श्री  बैजनाथ
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसਂ  सदन  में  कितना

 श्री  विश्वनाथ  श्रीमती  गंगा
 समय  लगा  था  ?

 a  ईष्या सेठ  wat  श्री  हर  प्रसाद
 श्री  बिस्वास :  सात  दिन  में  राठ  बठक

 श्री  बादशाह  श्री  के०  जी०

 श्री  आर०  एन०  श्री  के ०  To  दामोदर  भ्रातृ २२
 घंटे  4

 शन  Ho  अनजान  श्री  एम०
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घंटे  तीनों  प्रकरणों

 डी०  डा०  डी०  श्री  के  लिये  विधेयक के  वहां  शुरू  होने के  कारण

 argo  गाडिलिंगत  डा०  इंदु  भाई  शायद  वहाँ  अधिक  समय  दिया  गयो  था  1

 ato  at  डी०  पी०  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी
 :  विधि  मंत्री

 टी ०  Zo तथा  श्री  कृष्णमाचारी  कह  चुके  हैं  विधेयक  में  कुछ

 से  बनी  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  परिवर्तन किये  गये  हें  ।  परब  चूंकि हम  २१  तक

 श्र  उसे  अगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  तक  बैठ  रहे  इस  दृष्टि  से  शेष

 झपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  श्रीजेश  दिया  समय  सामान्य  सिद्धान्तों  की  चर्चा  में  लगाया

 जाए  पी  जाए  ait  हम  खंडन  विचार  अगले  सत्र  में

 प्रस्ताव  स्वीकृत  .
 ।  करें

 ee  श्री  बिस्वास  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 उस  सदन  द्वारा  किये  गये  संशोधनों  की  दृष्टि विशेष  विवाह  विधेयक

 अब  सदन  विद्वेष
 से  इस  सदन  को  इसਂ  विधेयक  के  लिये  श्रमिक

 उपाध्यक्ष  महोदय
 समय  ही

 ।
 विवाह  विधेयक  पर  चर्चा  करेगा  ।

 मेरे  पास

 उन  माननीय  सदस्यों  की  सुची  जो  faz  श्री  गाडगिल  :  उस  सदन

 विवाह  तथा  विवाह-किच्छेद  विधेयक  पर  atk
 के  अनुरोध पर  जब  हम  ने  संयुक्त  प्रवर  समिति

 इस  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  को  निर्देश  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  पर  हुई  चर्चा मं  भाग  ले  चुके हैं  ।  तब  यह  मनी  हुई  बात  थी  कि  उस  सदन  द्वारा

 इसਂ  सत्र  के  आरम्भ से  अब  तक  सदन  कीं  पारित होने  के  इसे  प्रवर  समिति  से

 कार्यवाही  में  कुछ  भी  भाग  न  लेने  वाले  माननीय
 हि आया हुमा विधेयक gem  विधेयक  समझते हुए  इस  पर  चर्चा

 सदस्यों  को  में  पहले  स्थान  दूंगा  का  क्षेत्र  संकुचित  न  कर  दिया  जायेगा
 ॥
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 उस  सदन  द्वारा  किये  गये  चार  संशोधन ही  विवाहों के  पंजीयन  का  कौर  विवाह-विच्छेद

 बल्कि  इस  के  मूल  भूत  सिद्धान्तों पर  भी  का  उपबन्ध करने  वाले  विधेयक पर  जिसਂ  रूप

 मेरे  विचार  से  चर्चा  हो  सकती  है  ।  इस  के  लिये  में वह  राज्य  परिषद्  द्वारा  पारित  किया

 विचार  किया  जाये  पी आप  सभी  सदस्यों को  उदारतापूर्वक

 प्रदान  करे ं।

 में  शुरू  में  ही  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहुंगा
 उपाध्यक्ष  water:  माननीय  कि

 ag  हिन्दु  संहिता
 का

 भाग  नहीं  है
 ।

 इस  सदन  में  सदैव  शभ्रपवादभूत रहे  हे  ।
 लोगों  में  ऐसी  भ्रांत  धारणा  चल  रही  है  ।  यह

 मं  उन  के  लिये  tat  ही  कोशिश  करूंगा  |

 संयुक्त  प्रवर  समिति  के  निर्देश-प्रस्ताव  पर
 पूरे  भारत  के  लिये  विवाह  की  एक  एकरूप

 प्रादेशिक  विधि  बनाने  की  एक  चेष्टा मात्र  है

 यदि  में  गलती  पर  नहीं  हूं  तो  सभी  समझते

 थे  कि  विधेयक पर  नये  रूप  में  विचार हो
 यह  बात  झ्रापके  विचार  करने

 की
 है

 कि
 यह

 विधान उस  लक्ष्य  को  प्राप्त कर  सकता  है
 शौर  सदन  केਂ  सिद्धान्त  स्वीकार

 या  नहीं  ।  यदि  नहीं  कर  सकता  तो  में
 नहीं कर  रहा  है  ।  म॑  किसी

 के
 लिये  द्वार  बन्द  नीय  सदस्यों  से  ara  करूंगा  कि  इस  विधेयक

 नहीं कर  रहा  पर  यही  चाहता हूं  कि
 को  उस  प्रकार  का  रूप  देने  में  वे  सरकार

 अब  तक  भाग  न  ले  सकने  वाले  सदस्यों  को  भी

 खन
 की  सहायता  करेंगे  ।

 अवसर  मिले  |  बाद  में  यथा  संभव  सत्य  लोगों

 को भी  अवसर दिया  जायेगा  |  अरब  हमारे  पासਂ  पुरे  देश  के  लिये  एकਂ  प्रादेशिक

 अनीठ  घंटे  के  स्थान पर  १२  घंटे  vy  मिनट है  विवाह  विधि  बनाने  की  बात  नई  नहीं है  ।

 श्र  वह  भी  केवल  सामान्य  चर्चा  के  लिये  ।  हम  में  से  बहुतों  को  यह  जौन  कर  हराया

 होगा कि  यह  १८६८  में  दुरू हुभ्रा था  | श्री  आर०  Ho  चौधरी

 पहले  प्रवर्तन  पाने  वाले  लोगों  को  केशव  चन्द्र  सेन  जैसे  नेताओं  ने  ऐसी  विधि

 की  आवश्यकता  का  अनुभव  किया  |  वहू मिलना  चाहिये  ।  हमें  विवाह  में  कुछ  तो  भाग

 छेना  हीं  चाहिये  .  .  .  तत्कालीन  वाइसराय  कौर  मही  राज्यपाल

 से  मिलने  शिमला  गये  कौर  उन  से  बात  की
 उपाध्यक्ष  महोदय :  इतने  लोग  भाग

 लेना  चाहते  हं  ।  शांति  ।  क्या  भाषणों

 तथा  सरकार  को  पूरे  देश  के  लिये  ऐसे  सामान्य

 विधान  ग्रा वस् यकता  को
 पर  समयावधि  लगाई  जाये  ?  माननीय  मंत्री

 स्वीकार  करने  के  विवश  किया  |  बाद  में
 कितना समय  लेंगे  ?

 इसके  फलस्वरूप  विशेष  विवाह

 श्री  बिस्वास  :  वाघा  या  पौना  घंटा  |  १८७२  को  अ्रधिनियम  2  पारित  हुमा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय <  माननीय  मंत्री  को  यह  मानना  गलत  होगा  कि  यह  अधिनियम  केवल

 vy  तथा  अन्य  माननीय  सदस्यों  ब्रह्म  समाज  के  लाभ  के  ही  लिये  बनाया  गया

 को  १४५  मिनट  श्र  दलों  के  प्रवक्ताओं को  था  ।  निःसन्देह  ब्रह्मा  समाजी  इस  से  मुख्यतः

 २०  मिनट  मिलेंगे  |  में  इस  समय  को  माननीय  संबंधित  दौर  उस  समाज  वालों  ने  इस

 से  लाभ  भी  उठाया  है  । सदस्यों  में  बांट  दूंगा  ।  विद्वेष  मामलों  में  आधा

 घंटा  ap  मिल  सकेगा  |

 सन्  १८७२  के  मूल  अधिनियम  में

 श्री  बिस्वास  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  faa  किये  गये  उपबन्धों  को  समझने  के  लिये

 मामलों  में  विवाह  के  एक  यह  अच्छा  होगा  कि
 a

 में  कुछ
 तथ्य  प्रस्तुत

 रूप  तथा उन  तथा  कतिपयਂ  wer  करूं  |  जैसा  श्राप  सब  जानते  शादी  ब्रह्मा
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 समाज  राजा  राम  मोहन  राय  द्वारा  चलायें  में  हिन्दू  होने  का  दावा  किया  जब  कि

 गये  मूल  ब्राह्म  मत  का  था  ।  इस  के  लगभग  शील  ब्राह्मणों  दृष्टिकोण भिन्न  था  ।

 Yo  व्यै  बाद  ब्राह्मणों  का  प्रगतिशील  सम्प्रदाय  इस  लिये  विद्वेष  विवाह  अधिनियम  में  विवाह

 बना  जिस  के  नेता  केशव  चन्द्र  सेन  थे  ।  आदि  at  ऐसी  पद्धति  अधिनियमित की  गई  जो

 aa  aa  तथा  प्रगतिशील  सम्प्रदाय  दोनों  उन  लोगों  पर  लागू  ढोती  थी  जो  हिन्द  नहीं

 की  विवाह-विधि  हिन्दु  विधि  किन्तु  विवाह  थे  ।  इस  के  उपबन्धों का  लाभ  भअ्रधिकता

 की  पद्धति  में  ग्रस्त  था  ।  aif  समाज  वाले  बंगाल  में  ब्रह्म  समाज  के  लोगों  द्वारा  उठाया

 पुरानी  परिपाटी  की  चीज़ें  करते  जब  कि  गया  ।  उस  अधिनियम  में  यह  उपबन्धित

 श्रगतिशीलवादियों  ने  इन्हें  त्याग  कर  एक  नई  कर  दिया  गया  था  कि  उस  के  श्रन्तगंत  विवाह

 नीति  अपनाई  जिस में  परस्पर  वचन  सम्पन्न  करने  वाले  पक्षों  को  यह  लिखित  रूप  से

 दिया  जाता  था  भ्र  कुछ  प्रा यं नायें  होती  थीं  ।
 घोषित  करना  पड़ेगा  कि  उनमें  से  कोई  भी

 इन  यह  उठा  कि  यह  नवीन  विवाह-पद्धति  saa  शभ्रधिनियम  में  निर्दिष्ट  धर्मों  की  विधियों

 कहां  तक  कानून  जायज  है  ।  इस  के  पक्ष  में  से  अनुशासित नहीं  ढोते  ।  यह  उपबन्ध इस
 प्रथाਂ  का  उद्धरण  नहीं  दिया  जा  सकता

 कार  था

 था  क्योंकि इस  सम्प्रदाय  को  चालू  हुए  अधिक

 दिन  नहीं  हुए  थे  ।  तो  प्रगतिश्लीलवादियों  द्वारा  ्य  a fafaaq  के  भ्रन्तगत  उन  व्यक्तियों

 के  मध्य  विवाह हो  सकते  हें  जो  ईसाई  अथवा विवाहों  में  अपनाई  गई  पद्धति  की  वैधता  के

 सम्बन्ध  में  शंकायें  उठायी  गयीं  भ्र ौर  उन्हों  यहूदी  waar  हिन्दू  अथवा  मुस्लिम  अथवा

 ने  स्वयं हीं  यह  मामला  कानूनी राय  के  पारसी  बुद्ध  ara  सिख  श्रथवा  जेन

 महाधिवक्ता  att  केवी  को  निर्दिष्ट  धर्मों
 के  अनुयाई न  हों  म

 कर  दिया  ।  उन  की  राय  ऐसे  विवाहों की

 वैधता  के  विरुद्ध  थी  ।  इस  पर  प्रश्न  उठा  किਂ
 तब उन  से  एक  फार्म  पर  यह  घोषणा

 भरवाई जाती  थी  fe  वे  में  से  किसी

 सभा  क्या जाय  ।  सन्  १८६८ में  श्री  केशव

 चन्द्र  सेन  ने  सम्प्रदाय के  कुछ  भ्रमण  नेताओं  धर्मे  के  अनुयाई नहीं  हैं  ।  परिणाम यह  हुआ
 कि  अनेक  पक्षों  ने  इस  अधिनियम  के  arta

 के  विवाह  सामान्य  प्रादेशिक
 विवाह  किये  ak  यह  घोषणा  की  कि वे

 विधि
 के

 विचार
 at  सृजन  किया ।  श्र

 तब  प्रगतिशील  ब्राह्मणो ंके  लिये  यह  श्रीनिवास
 हिन्दू  नहीं  किन्तु  जब  उत्तराधिकार  का

 प्रबल  उठा  तो  जिन  पक्षों  ने  इस  अ्रधिनियम
 हो  गया कि  ऐसा  विधान ढो  जिस  के  अन्तर्गत

 के  acta  विवाह  किये थे  वें  यह  कहने को
 fe  उन  की  नवीन  विवाह  पद्धति बैध  रहे  ।

 उन्हों  ने  विधान-मण्डल  से  इस  सम्बन्ध  में
 तैयार  नहीं  हुए  कि  वे  हिन्दू  नहीं  क्योंकि

 उत्तराधिकार  के  लिये  वे  हिन्दू  विधि
 on  विशेष  झ्धघिनियम  बनाने  योजना

 का  लाभ  उठाना  चाहते  थे  |
 की  जिस  के  परिणामस्वरूप  सन्  १८७२  का

 तीसरा  झ्र धि नियम  बना  ।  अनेक  मामलों  में  यह  प्रश्न  उठा

 प्रिवी  काउंसिल  को  अपना  निर्णय

 शादी  ब्राह्मणों  ने  यह  नहीं  माना  कि  वे  देना  पड़ा  ।  प्रिवी  काउंसिल  ने  कहा  कि  महज़

 हिन्दू  नहीं  यद्यपि  कुछ  मामलों  में  विवाह  की  रूढ़  विवाह  से  भ्रन्यथा  पद्धति से  विवाह  करने
 रूढ़  परिपाटी  से  हट  गये  साररूप  में  उन्हों  पर  हिन्दू  गर-हीर  नहीं  बन  जाता  ।

 ने  उसे  स्वीकार  कर  लिया  था  ।  इरादी  ब्राह्मणों  इस  प्रकार  के  मामले  थे  जिन  में  यह  कहा  गया
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 कि  १८७२  के  अधिनियम  के  अ्रस्तगंत  की  एक  विवाह  का  बन्धन  नहीं  है  ।  रोमन  कैथोलिकों

 जाने  वाली  घोषणा  केवल  विवाह  के  प्रयोजन  को  छोड़  कर  ईसाइयों  में  दोनों  चीजें  हैं  ।

 के  लिये  थी  शौर  अन्य  प्रयोजनों  के  लिये  सर  हरीसिंह  ने  इन  धर्मों  को  इसलिये  सम्मिलित

 उन  के  हिन्दू  या  गैर  हिन्दू  होने  का  प्रश्न  नहीं  नहीं  कि  उन  के  संशोधन  द्वारा

 उठता  ।  अतएव  ऐसे  मामलों  के  सम्बध  में  जो  अपेक्षा की  गई थी  वह  चीज़  इन  धर्मों  में

 स्थिति  ठीक  की  गई  ।  किन्तु  ata  नेताओं  ने  मौजूद  ही  थी  ।

 सोचा कि  न्यायालयों के  निर्णयों  पर  निभंर
 रब  प्रश्न  उठता  है  कि  जो  विधेयक

 रहने के  जो  कि  एक  दूसरे  से  भिन्न
 हमारे  सम्मुख  मौजूद  है  वन  मूल  अधिनियम

 at  सकते  हें  र  इस  प्रकार  एक  अ्रनिश्चित

 स्थिति  पैदा  कर  सकते  सर्वोत्तम  मार्ग  यह
 से

 किन
 बातों  में  भिन्न  है

 ।
 दूसरे  सदन  में  मुझ

 से  पुछा  गया  कि  सर  हरी  fag  गौर  की  तरह
 होगा  f  बिधान  में  संशोधन  कर  दिया

 मेंने  भी  PGR  के  अघिनियम  को  संशोधित
 जाये  रोक  इस  विधान  को  लाने  का  श्रेय

 दिवंगत  श्री  हरी  faz  गौर  को  जाता
 करते  हुए  इस  अरब  का  एक  छोटा  संशोधन

 विधेयक  प्रस्तुत  कयों  नहीं  कर  दिया  कि  इस

 अधिनियम  के  अन्तरगत  किसी  धर्म  के  अनपेक्ष
 ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन

 एकਂ  दूसरे  से  विवाह  किया  जा  सकता

 हिन्दू  मुसलमान  से  मुसलमान ईसाई  से  विवाह
 उन्हों  ने  ग्रसने  संशोधन में  ॥  शब्द  जोड़े  :

 कर  सकते हैं  ।  मुझे  प्रश्न  पुछा  गया  कि  क्या

 निम्नलिखित  शर्तों  ऐसे  इस  प्रकार  का  एक  संशोधक  विधेयक  प्रस्तुत

 व्यवसायों  के  मध्य  निम्नलिखित  में  किਂ  करना  काफी  मुट्ठे  रहेगा  |

 किसी
 भी

 धर्म
 के  अनुयायी हैं  :  बुद्ध

 जिस  रूप  में  में  ने  यह  विधेयक  पुरःस्थापित
 श्रथवा  जैन  रे

 जिस  रूप  में  प्रवर  स्मिति  से  वह

 इस  प्रकार यह  उपबंध  कर  दिया  गया  अतीत  हुआ  तथा  जिस  रूप  में  राज्य  परिषद्

 कि  यदि  कोई भी  पक्ष  इन  निर्दिष्ट धर्मों  में  से  ने  इसे  पारित  इन  रूपों  की  तुलना
 किसी  का  अनुयायी  है  तो  उक्त  अधिनियम  करने  पर  में  न  संकलित  विधि  बनाने  का

 के  श्रम्तगंत  विवाह  सम्पन्न  किया जा  सकता
 जो  कदम  उठाया  है  उसका  पूर्ण  समर्थन  होता

 है
 |

 निर्दिष्ट  घर्म  सिख  या  है  ।  विधेयक  को  पुरःस्थापित करते  समय

 में  ने  उसके  साथ  जो  खंडवार  टिप्पणियां मुस्लिम  तथा  पारसी  धर्मों  को

 इस  में  सम्मिलित  नहीं  feat गया  है  ।  जोड़ी  थीं  उनमें  आप  देखेंगे  कि  में  ने  विशेष

 मूल  भ्र धि नियम के  भ्रन्तगंत  मान्यता  प्राप्त  विवाह  अधिनियम  के  विद्यमान  उपबन्धों

 किन्हीं भी  धर्मों  के  भ्रनुयायी इस  अधिनियम
 की  लम्बी  सूची  दी  थी

 ।
 में  ने  कोई  भी

 के  भ्रन्तगंत  विवाह  नहीं  कर  सकते  थे
 ।  किन्तु  वर्तन

 नहीं  किया  था  ।
 में

 ने  उन  उपबन्धों
 उपरोक्त  प्रथम  चारों  AAT

 प्र
 से  यह  बयान

 को  ज्यों  के  त्यों  रखा  था  किन्तु  उनकी  ओर

 हटा  लिया  गया  ।  कारण  यह  था  कि  इस  विद्वेष  रूप  से  ध्यान  आकर्षित  किया  था  ॥

 नियम  के  अन्तत  जो  मुख्य  अधिकार  मिलते
 मूल  अधिनियम  १८७२  में  बना  था  ।  उसके

 थे  दें  एक  विवाह  तथा  तलाक  सम्बन्धी  थे
 बाद  काफी  समय  गुज़र  चुका  और  इस  लिये

 जिन  धर्मों  को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  उन  में  यह  जानना  चाहता  था  कि  वधु  और  वरों
 में  एक  विवाह  तलाक  हनुमत  हैं  के  धर्म  सम्बन्धी  मूल  परिवर्तन  के  अतिरिक्त

 मुसलमानों  में  तलाक  का  शिकार  यद्यपि  जनता  इन  उपबन्धों  में  और  भी  कौन  कौन
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 से  परिवर्तन  चाहती  हैं  ।  हमें  जो  रायें  प्राप्त  को  इस  विधान  के  अधीन  विवाह  करने  में  -

 हुई  हें  उनसे  मेरी  कार्यवाही  का  सेन  प्रोत्साहन  तथा  सुविधायें  प्राप्त  हों  ।

 होना है  ।  १८७२  के  अधिनियम के  जो  बंध  इसमें  बाधक  माने  गये  उन्हें  हटाने  कीः

 नन्द  विधेयक  में  ज्यों  के  त्यों  रखें  गये  थे  मांग की  गई  ।

 उनके  बारे  में  कतिपय  संशोधन  तथा  परिवर्तन
 यहं  एक  अनुमानित विधान  है  ।  एक

 सुझाये  गये  हें  ।  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  भी

 इसमें  चाहे  जो  परिवर्तन  करने  का  अवसर
 क्रम  यह  फैला  हुआ  हैं  कि  हिन्दुओं  को  केवल

 इसी  विधि  के  अनुसार  विवाह  करना  होगा
 मिला  क्योंकि  विधेयक किसी  एक  बात  से

 सम्बद्ध  नहीं  था  |  इस  रूप  में  सारे
 जा  रहा है  ।

 qt  चर्चा  की  जा  सकती  थी  और उस  में  चाहे

 जो  परिवर्तन  किये  जा  सकते  थे
 ।

 प्रवर  समिति  और  भी  रक  प्रश्न  उठाया  गया  था  ।

 ने  इस  अवसर  से  लाभ  उठाकर  मौलिक  हिन्दू  विवाह  विवाह-विच्छेद  विधेयक

 वर्तन किये  हैं  ।  जो  पहली  ही  से  सदन  के  सामने  प्रस्तुत

 एक  विवाह  तथा  विवाह-विच्छेद  का

 उदाहरण  के  तौर  पर  विवाह-विच्छेद  उपबन्ध  किया  गया है  ।  फिर  हिन्दुओं  के  -

 का  प्रश्न  लीजिये  ।  मूल  अधिनियम  में  केवल
 लिये  इस  पनाह  विधि  की  क्या  आवश्यकता

 इतना  ही  कहा  गया  था  कि  भारतीय  a  ?  लेकिन  वैयक्तिक  विधि  के  होने  पर

 विच्छेद  अधिनियम के
 उपबन्ध

 लागू  होंगें
 ।

 सामान्य  विधि  की  आवश्यकता  नष्ट  नहीं

 किन्तु  स्वयं  वह  अधिनियम  बहुत  पुराना  हो  जाती  |  क्योंकि  वधु-वरों  में  से  कोई  व्यक्ति -

 है
 ।

 वह  अब  भी  यहां  के  ईसाइयों  पर  लागू  ऐसा  हो  सकता  हैं  जिसके  वैयक्तिक  विधि

 होता  हे
 ।

 किन्तु  वें  इससे  सन्तुष्ठ  नहीं  हैं
 ।

 के  अधीन  ऐसी  सुविधायें  न  हों  ।  आखिर  -

 बदलते  समय  के  अनुसार  उसमें  परिवर्तन
 यह  एक  अनुमानित  विधान  ही  तो  है  ।

 किये  जाने  चाहियें  ।  इस  पर  हम  विचार  कर

 रहे  हें  ।  किन्तु  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  इसी  अब
 «में  इस  विधेयक  के  कुछ  महत्वपूर्ण

 पहलुओं  का  विशेष  निर्देश  करूंगा  ।  पहली अधिनियम  में  विवाह-विच्छेद के  बारे  में  स्वयं

 पूर्ण  उपबन्ध कर  लिया  है
 बात  यह  है  कि  इस  विधि  के  अधीन

 विवाह  करने  वाले  वधुवरों  को  अपने  धर्म

 सब  से  क्रांतिकारी परिवर्तन  तो  राज्य

 परिषद्  ने  किया  हें  ।  यदि  सारा  अधिनियम
 का  त्याग  करने  की  आवश्यकता नहीं  रहेगी  t

 उन  के  सामने  नहीं  होता  तो  वे  यह  चीज़
 इस  विधान  के  उपबन्धों  के  अनुसार

 कर  पाते  |  भारत  में  करने  वालें  कोई  भी  दो

 व्यक्ति  आपस  में  विवाह  कर  सकेंगे  तथा

 इसमें कोई  सन्देह  नहीं  कि  इस  विधेयक
 इस  प्रकार  विवाह  करने  वालों  के  fea

 ने  केवल  सिद्ध  सदस्यों  में  ही  नहीं  अपितु  यह  विधान  श्रबिवार्यतः  लागू  होगा  ।

 समाज  के  समस्त  स्तरों  में  हलचल  तथा  रुचि

 उत्पन्न  की  हैं  ।  इसका  विरोध  भी  हुआ  हैं  ।  १८७२  के  अधिनियम  के  अनुसार

 किन्तु  अधिकतर  इस  विधान  के  उद्देश्य  तथा  विभिन्न  धर्मों  के  लोग  परस्पर  एक  दूसरे

 व्यापकता की  ही  की  गई  है  ।  राज्य  से  विवाह  नहीं  कर  सकते  थे  जब  तक  कि  वे

 परिषद  में  भी  कोशिश  इस  बात  की  की  गई  अपना  धर्म  त्यागने  के  लिये  तय्यार  न  हों

 कि  संशोधन  इस  प्रकार  किये  जायें  कि
 लोगों  अर्थात्  यदि  वे  हिन्दू  हों  तो  दोंनों  को  fee
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 यदि  सिख  हों  तो  दोनों  को  अधिनियम  के  अन्तरगत  किया  जा  सकता  था

 सिख  होना  यदि  जेन  हों  तो  दोनों  यदि  ऐसा  विवाह  इस  विधान  के  उपबन्धों

 जन
 होना  चाहिये  तभी वे  १८७२  के  के  अनुसार  किया  जा  सकता  था  इस

 नियम  के  अन्तर्गत  विवाह  कर  सकते  थे  ।  पहल  किये  हुये  विवाह  का  पंजीयन  इस

 इस  विधेयक  में  यह  कठिनाई  दूर  कर  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  किया  जा

 दी
 गई  हैं

 ।
 अब  धार्मिक  भेदभाव  विवाह  सकेगा  ।  इस  प्रकार  इस  अधिनियम  के

 को  नहीं  रोक
 सकता है

 ।  बाघों  का  प्रभाव  भूत  लक्षी  हो  जायगा  |

 इस  विधेयक  का  भारत  के  वे  नागरिक
 तो  क्या  होगा  ?  क्या  केवल  पंजीयन करने

 भी  लाभ  उठा  सकेंगे  जो  विदेशों  में  निवास

 करते  हों  ।  भारत  के  भीतर  रहते  हुये  कोई
 से  यह  दोष  दूर  हो  जायेगा

 ?

 हम  जानते  हें  कि  दक्षिण  भारत  में  सगे भी  दो  व्यक्ति  परस्पर  विवाह  कर  सकते

 हूं  वें  भारत  के  नागरिक  हों  या  स  हों  ।  यदि
 सम्बन्धियों  में  ऐसे  विवाह  होत  हें  जो  देश  के

 बे  भारत  के  नागरिक ह  att  पाकिस्तान  और  स्थानों  में  नियम  विरुद्ध  समझे

 जैसे  मद्रास  में  एक  पुरुष  अपनी  बहन  की
 में  हूं  तो  भी  उनको  इस  विधेयक  के  अनुसार

 करने  का  अधिकार  होगा  ।  पुत्री  से  विवाह  कर  सकता  हे  परन्तु  ऐसा

 विवाह  ए  देश  के  अन्य  भागों  में  प्रतिनिधि

 यह  प्रशन  दूसर  सदन  में  भी  उठाया  गया  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  समझा  जायेगा  तथा

 था
 कि  यदि  वें  भारत  के  नागरिक  न  हों  तो  शुन्य  एवं  अमान्य  समझा  जायेगा  |  इसे

 क्या  होगा  |  यह  एक  अलग  yet  हे  जिसके  विधेयक  में  भी  हमने  इसका  उपबन्ध  किया

 छलिये  इंगलेंड  के  वैदेशिक  विवाह  पंजीयन  हैं  ।  इसमें  हमने  एक  सामान्य  पाबन्दी  तो

 रखी  है  विवाह  करने  वाले  दोनों  पक्ष

 जायेगा  ।  सरकार  उस  पर  भी  विचार  कर  परस्पर  प्रतिषिद्ध  श्रेणियों  के  भीतर  एक

 रही
 हैं

 ।
 दूसरे  के  सम्बन्धी  न  हों  परन्तु  हम  ने  इन

 इस  विधेयक  की  एक  और  विशेषता  श्रेणियों  की  परिभाषा  नहीं  की  है  जैसे  एक

 विवाहों का  पंजीयन  ह  ।  इस  सम्बन्ध में  दूसरे के  सपिण्ड  न  हों  अथवा  की

 तथा  माता  की  इतनी  पीढ़ियों  के उपबन्ध है  कि  उन  विवाहों का  भी  पंजीयन  हो

 सकेगा जो  अन्य  रीतियों से  किये  गये  हों  ।  इस  भीतर  एक  दूसरे  के  सम्बन्धी  न  हों  ।  संयुक्त

 पंजीयन का प्रभाव ऐसा ही का  प्रभाव  ऐसा  ही  होगा  जेसा कि  वह  प्रवर  समिति  के  परामर्श  के  अनुसार  हमने

 विवाह  उस  रीति  विशेष  के  अनुसार  न  होकर  ऐसे  सम्बन्धियों की  एक  तालिका  बना  दी

 इसी  विधेयक  के  अनुसार  किया  गया  हो  है  जिनका  परस्पर  सम्बन्धित  होना  विवाह

 तथा  इस  विधि  से  होने  वाले  सारे  लाभ  प्राप्त  के  लिये  वर्जित  समझा  जायेगा  ।

 किये  जा  सकेंगे
 इन  तालिकाओं को  तय्यार  करते  समय

 विस्तार  में  जाने  पर  इस  में  और  भी  विभिन्न  रूढ़ियों  की  असमानताओं का  कोई

 बहुत  से  प्रदान  उत्पन्न  होते  हें
 ।

 पहले  सोचा  विचार  नहीं  किया  गया  था  ।  सुजनन  विध्या
 यह  गया  था  कि  यदि  यह  मान  लिया  जाये  कि  )  के  आधार  पर  दो  तालिका यें

 जब  पहला  विवाह  हुआ  था  तो  उस  समय  भी  तय्यार  की  गई  एक  स्त्री  के  लिये  तथा  एक

 यही  विधान  लागू  था  तब  ध्यान  केवल  इसी  पुरुष  के  लिये  ।  रूढ़ियों  के  भेदों  का  विचार

 चात  पर  देना  होगा  कि  क्या  यह  विवाह  इस
 किया  जाता  तो  यह  तालिकायें  या  तो  बहुत
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 बढ़ा  दी  जातीं  या  बहुत  छोटी  कर  दी  जातीं  ।  पंजीयन  इस  विधेयक  की  एक  विशेषता

 हमने  विचार  किया  कि  चूंकि  सारे  भारत

 के  लिये  यह  एक  सामान्य  विधान  है  इस  लिये  पहले  से  किये  गये  विवाह  इस

 इसमें  विभिन्न  रूढ़ियों  को  स्थान  नहीं  दिया  विधान  के  पंजीयन  कराने  का

 जा  सकता  हैं  ।  यदि  कोई  अपनी  रूढ़ियों
 कार  केवल  उन्हीं  को  प्राप्त  होगा  जिन

 के

 के  अनुसार  विवाह  करना  चाहता  हैं  तो
 -

 परस्पर  विवाह  हो  जाने  की  कोई  रस्म  पूरी

 उसके  लिये  कोई  रुकावट  नहीं  है  ।  इस  विधान
 की  गई  हो  तथा  जो  उस  समय  से  बराबर

 जो  बिना  किसी  सम्प्रदाय  तथा  पति  पत्नी  के  रूप  में  रहते  रहे  हों  ।  उस  समय

 धर्म  का  विचार  किये  तय्यार  किया  गया
 यह  sed  विद्वेष  रूप  से  उठाया  गया  था  कि

 किसी की  रूढ़ियों  का  fre  नहीं .  किया  '  कया  इसमें  वे  विवाह  भी  सम्मिलित  हें  जिनके
 जा  सकता  हैं  क्योंकि  यह  समान  रूप  से  सभी

 मान्य  होने  या  न  होने  के  सम्बन्ध  में  संदेह

 देशवासियों के  लिये  तय्यार  किया  गया  हूँ  किया  जाता  हो  ।  क्या  अमान्य  तथा  संदिग्ध

 एक  स्थान  की  रूढ़ियों  का  ध्यान  रखने  पर  मान्यता  वाले  विवाह  पंजीयन  के  द्वारा

 दूसरे  स्थानों  की  रूढ़ियों  का  भी  ध्यान  रखना  are  बना  दिये  जायेंगे  ?  सदन  को  इस

 आवश्यक  हो  जाता  |  इस  प्रश्न  पर  विचार  पर  विचार  करना  होगा  ।.

 करते  समय  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  सोचा  १८७२  के  अधिनियम  ने  भारतीय

 कि  पहल  किये  हुये  विवाहों  का  इसे  विधान
 सम्बन्ध  विच्छेद  अधिनियम  को  प्रयोज्य

 के  अन्तर्गत  पंजीयन  करने  में  विभिन्न  प्रकार
 बना  दिया  था  ।  जहां  तक  इस  विधान  के

 की  रूढ़ियों  का  कुछ  विचार  अवश्य  किया
 ह

 =  रि  =
 ्

 का  है  संयुक्
 जाना  चाहिये  ।  इसीलिये खण्ड  १५  में  उन्होंने

 प्रवर  समिति  ने  कुछ  उपबन्ध  बनाये हैं
 एक  कर  दिया  |  मूल  खण्ड  में  कहा

 जिन  में  सम्बन्ध  विच्छेद  का  सारा  विषय
 गया  था  कि  दोनों  पक्ष  प्रतिनिधि  श्रेणियों

 आ  गया हैं  |
 के  भीतर  एक  दूसरे  के  सम्बन्धी

 न
 हों

 ।
 परन्तु

 संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  संशोधन  करके  इतना  जैसा  कि  में  ने  कहा
 था

 कि

 और  बढ़ा  दिया  कि  उस  ददा  के  विच्छेद  अधिनियम  अब  पुराना  हो  गया  है

 जब  fa  विधियां  विधि  के  समान  प्रभावी  और  अब  यह  प्रदान  विचाराधीन हैं  कि  इसमें

 रूढ़ियों  या  प्रथाओं  के  जो  उन  पर  क्या  क्या  परिवहन  किये  जायें  ।  उदाहरण

 लागू  उन  का  आपस  में  विवाह  हो  सकता  के  लिये  इंगलेंड  को  ही  लेते  हें  वहां  अभी

 हो  11.0  यह  अपवाद  उन  विवाहों  पर  लागू न  हाल  ही  में  सन्  १९५०  में  विवाह-विच्छेद

 होगा  जो  प्रथम  बार  इस  नियम  के  अन
 अधिनियम  पारित  हुआ  है  |

 किये  गये  हों  वरन्  उन  विवाहों  के  लिय

 बनाया  गया  हैं  जो  किसी  अन्य  विधि  के  महत्वपूर्ण  बातें  यह  हें  |

 एक  विवाह  प्रथा  जिसका  उल्लेख  म  ऊपर
 अन्तर्गत  पहले  किये  जा  चुके  हें  ।  इसका  अर्थ

 यह  है  कि  यदि  कोई  विवाह  पहले  रूढ़ि  के
 कर  चुका  हूं  ।  फिर  पंजीयन

 अनुसार  किया  गया  था  तो  इस  अधिनियम  और  फिर  धर्म  सम्बन्धी  सभी  विचारों  का

 के  अन्तर्गत  उस  का  भी  पंजीयन  किया  जा  "]  दूर  करना  |  इसके  उपरान्त  में  समझता

 सकेगा  |  इस  सदन  को  इन्ही  प्रश्नों  का  निर्णय  कि  राज्य  परिषद्  ने  इस  विधेयक  में  जो  चार
 करना  होगा  |  पहलें  किये  हुये  प्रवाहों  का  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किये  हैं  उसके  बारे  में
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 सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  अच्छा  ने  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  ।  परिवर्तन

 होगा  ।  सर्वप्रथम  तो  युवक  और  युवतियों  कर  दिया  गया  है  ।  इसके  बारे  में  बहुत  सी

 के  विवाह  करने  की  अवस्था  बढ़ाकर  २१  चर्चा  हुई  बहुत  से  परिवर्तन  हुये  में मे

 वर्ष  कर  दी  गई  है  ।  विधेयक  के  खंड
 ४

 में  मानता  हुं  कि  कभी  कभी  में  ग्राम  में  पड़  जाता

 एक  यह  उपबन्ध  था  कि  दोनों  की  अवस्था  यदि  में  ने  ऐसी  कोई  भूल  कर  दी  है  तो

 तो  १८  ्  हो  चकी  हो  किन्तु  किसी  की  उसके  लिये  सदन  से  क्षमाप्रार्थी हूं  ।

 अवस्था  न  २१  वर्ष  हुई  हो  और  उन्हें  विवाह

 के  लिये  अपने  पिता  या  अभिभावक की  आज्ञा
 *  श्री  ato  डी०  आपने कोई  भूल

 नहीं  की  आप  तो  ठीक  थे  ।  उन्होंने  ठीक
 मिल  गई  हो

 ।
 संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  यह  प्रस्ताव

 तरह  से  नहीं  समझा  है  ।
 स्वीकार  नहीं  किया  और  उसने  लड़का  तथा

 लड़की  दोनों  के  लिये  अवस्था  बढ़ाकर  २१  श्री  आपके  सामने  जो  विधेयक

 वर्ष  कर  दी  |  २१  ay  अवस्था  कर  देने  से  हैं  उसमें  अवस्था  बढ़ाकर  २१  वर्ष  कर  दी  गई

 अभिभावक की  स्वीकृति  या  आज्ञा  का  अभिभावक
 की  आज्ञा

 wet  नहीं  आता  ।  क्योंकि  उस  समय  वे  वयस्क  समाप्त  हो  जाता  है
 ।

 हालांकि  तो  दोनों

 हो  जायेंगे  और  आज्ञा  प्राप्त  करने  का  प्रशन
 ओर  से  किये  जा  सकते

 नहीं  उठता  |  आज्ञा  का  प्रदान  तो  तभी  उठता

 था  जब  fe  लड़का  और  लड़की  २१  वर्ष  के
 प्रतिषिद्ध  पीढ़ियों  के  बारे  में  परिवर्तन

 किया  गया  है  ।  इसके  बारे  में  में  अपने  विचार
 नहीं थे  किन्तु  उन्होंने  १८  वर्ष की  अवस्था

 प्रकट  कर  चुका  हुं  ।  खंड  १५  के  बारे  में  जो
 पुरी  कर  ली  थी  |  मूल  विधेयक  में  १८  वर्ष

 को  अवस्था  रखी  गई  थी  ।  उसका  कारण
 संशोधन  संयुक्त  प्रवर  समिति  में  प्रस्तुत

 किया  गया  था  वह  में  पढ़  चुका  हूं  ।  प्रस्तावित
 यह  था  कि  सामान्य  वयस्क  प्रयोजनों  के

 लिये  भारतीय  वयस्क  अधिनियम  में  वयस्क  रूप  में  वह  मूल  विधेयक  में  नहीं  था  ।  दूसरे

 सदन  ने  खंडਂ  १५  में  इस  उपबन्ध  को  ज्यों

 होने  की  अवस्था
 १८  ay  रखी  गई  थी  ।

 का  त्यों  रहने  दिया  है  ।  दोनों  ओर  से  काफी
 वर्तमान  भारतीय  वयस्क  अधिनियम

 संशोधन  आये  थे  किन्तु  बहुमत  के  आधार
 में  वयस्कता  प्राप्त  करत  की  आय  १८  ay  पर  इसे  पारित  कर  दिया  गया  |  मेरे  विचार

 बताई  हैं  किन्तु  विवाह  तथा  अन्य  बातों  के  से  तो  सामाजिक  विधानों  का  निर्णय  दलीय

 अवस्था
 लिये  यह  अधिनियम  नहीं  लागू  होता

 |

 wee
 सचेतक  के  बिना  सदन  के  ऊपर  छोड़  देना

 चाहिये  ।  इसी  का  अनसरण  में  करता  हूं  ।

 इन  उग्र  परिवर्तनों  को  क्रांतिकारी  समझा

 श्रीमती  सुषमा  सन

 दक्षिण  )  :
 जहां  तक  मुझे  मालूम  है  संयुक्त

 जाता  हैं  तो  ऐसेਂ  व्यक्तियों  aaa

 द्वारा  नहीं--प्रार्थना  की  जा  सकती है  ।
 प्रवर  संमिति  ने  लड़की  की  अवस्था  बढ़ाकर

 यदि  किसी  व्यक्ति  की  अन्तरात्मा इसका १८  वर्ष  की  है  न  कि  २१  वर्ष  जब  कि  लड़के

 at  अवस्था  -वर्षो की  हैं  ।  मेरा  विचार  है
 विरोध  करती  हैं  तो  उसकी  अन्तरात्मा  के

 कि  राज्य  परिषद्  ने  २१  वर्ष  की  है  न  कि
 विरुद्ध  जाने  के  लिये  उस  पर  कोई  दबाव

 नहीं  डाला  जायगा  ।  अच्छी  बात  तो  यह
 संयुक्त

 प्रवर  समिति  ने  ।

 होगी  कि  सभी  सदस्य  एक  दूसरे  से  मिलें

 श्री  राज्य  परिषद्  ने  और  इस  बात  की  चर्चा  करें  कि  उनका  क्या

 वतन  किया  हैं  अथवा  संयुक्त  प्रवर  समिति  रवैया  होना  चाहिये  ।  इस  प्रकार  काफी
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 समय  बच  जायगा  |  यदि  खंडवार  चर्चा  है  ताकि  इन  शर्तों  का  अनसरण  किया  जा

 पकी  जाती  है  और  प्रत्येक  खंड  में  संशोधन  सके  |  किन्तु  साथ  ही  साथ  इसका  यह  भी

 के  आधार  पर  परिवर्तन  होता  हैं  तो  इसके  परिणाम  हो  सकता  है  कि  हम  अमान्य  या

 काफी  दिन  चाहियें
 ।  अतः  माननीय  शून्य  विवाहों  के  परिणाम  स्वरूप  होनें  वाले

 सदस्यों से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  सदन  के  बच्चों  wt  उनके  माता-पिताओं  के  पापों  का

 बाहर  कोई  निर्णय  कर  लें  ताकि  प्रत्येक  दें  ।  उनका  क्या  दोष  है  ?  अमान्य  या

 संशोधन  के  उत्तर  देने  से  में  बच  जाऊं
 |  शून्य  आदि  सम्बन्ध  के  परिणाम  स्वरूप

 उनका  जन्म  हुआ  है  |  हमने  इस  खंड  का
 अगला  set  विवाह  के  शून्य  घोषित

 निरीक्षण  इस  दृष्टि  से  किया  कि  किस  शर्ते

 जाने  पर  बच्चों  की  औसत  के  बारे
 में  ढील  हो  सकती  है  ।  उदाहरण के  लियें

 में  किस  विवाह  को  शून्य  घोषित  किया
 अवस्था  वाली  शर्तें  को  ही  लीजिये  ।  मान

 जायगा  अथवा  शून्य  समझा  जायगा
 |

 यदि
 लीजिये  कि  लड़के  या  लड़की  की  १८

 थें  विवाह  अधिनियम  में  विवाह  की  मान्यता
 aq  की  परन्तु  विवाह  करने  के  उद्देश्य

 are जो  शर्तें  हें  उनका  उल्लंघन  करने  से  वे  अपनी  अवस्था  छिपा  लेते  हें  अथवा

 वाले  हों  ।  ये  ad  खंड
 ४

 में  दी  हुई  हैं
 उन्हें  अपनी  अपनी  अवस्थाओं  का  ठीक  ठीक

 किसी  भी  पक्ष  का  पति  at
 ज्ञान  नहीं  है  ।  घोषणापत्र  में  उन्हें  अपनी

 पत्नी  जीवित  न  हो  ;  अवस्था  देनी  पड़ती  और  वे  अधिनियम  के

 अनुसार  अपनी  आयु  बता  देते  हैं  ।  फिर  साक्ष्य कोई  पक्ष  प्  या  पागल  न

 से  प्रकट  होता  है  कि  उनकी  अवस्था  जिसकी

 उन्होंने  घोषणा  की  हैं  ठीक  नहीं  हैं  ।  अब grat  पक्षों  को  अवस्था
 २१

 यह  उठता  हैं  कि  जिस  समय  यह  आपत्ति ay  हो  चकी  att
 उठाई  जाती  है  कि  विवाह  के  समय  उनकी

 (a)  सम्बन्ध  की  पीढ़ियों
 ara  अधिनियम  में  दी  गई  आयु  के  अनसार

 में  दोनों  पक्ष  न  आते  हों  ;  और

 नहीं  किन्तु  आजकल  उनकी  अवस्था

 यदि  विवाह  ऐसे  राज्य-क्षेत्र  में
 काफी  हो  गई  है

 और
 वे  एक  साथ  रह  रहे

 हो  जहां  fe  यह  अधिनियम
 हैं  तो  क्या  उनके  विवाह  को  आप  te  कर  देंगे  ?

 लागू  न  हो  तो  दोनों  पक्ष  उक्त
 क्या  इस  मामल  में  विवाह  को  अवैध  एवं

 राज्य  क्षेत्र
 में

 अधिवासी  भारतीय
 बच्चों  को  वर्णसंकर  घोषित  करना  उचित

 नागरिक  हो ं।
 है  ?  ag  उचित  नहीं  हैं  ।  इंग्लैंड  में  भी  जहां

 ये  मुख्य  मुख्य  शर्तें  हें  ।
 यदि  आप  इन

 आयु  का  प्रतिबन्ध  है--हालांकि  वह  war

 शर्तों के लिये के  लिये  आग्रह  करते है  तो  इनके  es  -
 १५  वर्ष  रखी गई  है--वहां  भी  कोई  विवाह

 घन  को  रोकने  के  लिये  कोई  दण्ड  व्यवस्था
 जो  आयु  की  शर्ते  का  उल्लंघन  करके  हुआ

 ज्वाहिये  ।  ये  शर्तें  हम  रख  रहे  हें  और  यदि  है  आपत्ति  किये  जाने  के  समय  यदि  दोनों

 आप  यह  समझें  कि  उल्लंघन  करने
 पक्ष  काफी  उम्र  के  हो  गये  हें  तो  उनका

 से  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  या
 विवाह  बदस्तूर  बने  रहने  दिया  जाता  है  ।

 कोई  दण्ड  नहीं  दिया  जायगा  तो  यह  बेकार

 बात है  ।  चूंकि  इन  शर्तों  का  अनसरण  कराना  दूसरी  बात  यह  है  कि  दोनों  में  से  कोई

 है  ।  अतः  कुछ  एसे  उपबन्धों  की  व्यवस्था  करनी  मूर्ख  या  पागल  नहीं  होना  चाहिये  ।  यह  निर्णय
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 करना
 कि

 कौन  qe  अथवा  पागल  है  बड़ा  उन्हें औरस-सन्तान घोषित  करेंगे  ।  संयुक्त

 कठिन है  ।  विवाह  के  समय  उनमें  से  किसी  समिति  बच्चों  के  हित  को  ध्यान  में  रख  कर

 क़ो  पागल  अथवा  ad  नहीं  होना  यह  कार्यवाही  किन्तु  फिर  भी  सीमा

 wren  तो  यह  यह  संभव  है  और  के  भीतर  ही  यह  मामला  रहे  ।  किन्तु  राज्य

 ऐसे  बहुत  से  मामले  gt  भी  है  जिनमें  व्यक्ति  परिषद्  में  कहां  गया  कि  यह  मामला  अपने

 को  पागल  घोषित  कर  दिया  गया  है  किन्तु  क्षेत्र  में  ही  सीमित  है  और  इसके  क्षेत्र  को

 कुछ  वर्षोशरांत वह  ठीक  हो  गया  कोई  चाहिये  ।  चाहे  किसी  आधार  पर

 नहीं
 जानता  कि  ऐसा कब  होगा  ।  अतः  यह  विवाह  का  शून्यकाल  बच्चों  को  कष्ट

 शणक  ऐसी  ad  है  जिसे  बच्चों  के  हितों  में  आप  नहीं  होना  चाहिये  |  विधेयक  जो  आपके

 क्षम्य बना  सकते  हें  ।  सम्मुख  है  उसमें  खण्ड  २४  इस  प्रकार

 संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  एक  उपबन्ध  श्री  एस०  एस०  अब  यह  खंड

 में  व्यवस्था  की  थी  कि  जब  किसी  पक्ष  के  २६  हो  गया  हैं  |
 पागल  या  मुखों  होंने  के  कारण  अथवा  विवाह

 के  अवसर  पर  आयु  की  की  पूर्ति  न  करने
 श्री  खंडों  की  संख्या  में अब

 के  कारण  किसी  विवाह  को  रह  किया  जाता
 परिवर्तन  हो  गया  और  अब  इसकी  संख्या

 क्रम  २६  है  ।  खंड  २६  इस  प्रकार है  तो  आज्ञप्ति  में  यह  स्पष्ट  होगा  कि  आज्ञप्ति

 के
 पूर्वे  प्रजनित  बच्चें  भविष्य  में  एवं  सदा  से  पर  धारा  २४  तथा  २५  के

 अपने  माता-पिता  की  औरस-सन्तान  समझे  अधीन  किसी  विवाह  के  सम्बन्ध  में

 ।
 रह  होने  की  आज्ञप्ति  दी  वहां

 पर  ऐसी  कोई  भी  जो  आज्ञप्ति
 दूसरे  सदन  में  एक  आपत्ति  उठी  थी

 किसी  पक्ष  के  पागल  अथवा  मूर्ख  होने  से  पूर्व  प्रजनित  हुई  है  और  जो
 कि

 अथवा  आयु  वाली  शर्ते  की  पूति  न  करने  के  विवाह  वाले  पक्षों  की  औरस  सन्तान

 रही  होती  यदि  वह  विवाह  शून्य  किये कारण  जो  विवाह  शून्य  घोषित  किये  जाते

 हैं  उन्हीं  मामलों  में  बच्चों  के  बारे  में  यह
 जानें  की  अनुज्ञप्ति  के  द्वारा

 छूट  क्यों  सभी  मामलों  में  क्यों  नहीं  ?  हीन  और  शून्य  किये  जाने  के  स्थान

 पर  समाप्त  कर  दिया  जाता  तो  उस राज्य  परिषद्  ने  तो  यह  व्यवस्था  की  है  कि

 चाहे  संख्या  ४  अथवा  संख्या  ४  (7)
 रह  किये  जाने  की  आज्ञप्ति  के  होते

 के  आधार  पर  विवाह  शून्य  घोषित  हुआ  हो  हुये  भी  औरस  मानी  जायेंगी  ।'

 इसका  विचार  किये  बिना  कि  मामलों
 wet  यह  है  कि  क्या  आप  इ  ।  उपबन्ध

 में  बच्चों  को  औरस-सन्तान  घोषित  करना

 चाहिये  ।  दूसरे  शब्दों  में  यह  कह  सकते  हैं  पर  विचार करना  होगा  ;  में  कोई  सम्मति

 fe  यथास्थित प्रति  और  पत्नी  के  जीवित
 नहीं  दे  रहा  हूं  ।  वास्तव  में  यह  कहा  गया  था

 होते  हुये  भी  कोई  विवाह  कर  लेता  और  कि  हम  माता-पिता  के  साथ  चाहे  जो
 प्रतिषिद्ध  पीढ़ियों  में  रहने  वालें  पक्षों  में  से  चाहे  प्रतिषिद्ध  श्रेणियों  में  होने  के

 भी  कोई  विवाह  कर  लेता  ह  तो  बच्चों  के  उनका  विवाह  शून्य  हो  या  न  किन्तु

 fet  को  दृष्टिगत  रख  कर  नियम  ४  की
 ऐसे  मामलों  में  भी  बच्चों  को  जारज  नहीं

 शर्तों  के  होते  हुये  भी  इन  भूल  चूकों  को  क्षमा  घोषित  करना  चाहिये  ।  हम  इस  बात  को
 कर  देना  चाहिये  ।  ऐसे  मामलों  में  भी  हम  मानते  हें  ।  किन्तु  उत्तराधिकार का  क्याਂ
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 होगा  ?  यदि  आप  यह  कहें कि  वे  औरस

 रहते  तो  उन्हें  सामान्य  रूप
 से

 उत्तराधिकार
 मिलेगा  और  यह  पर्याप्त  संरक्षण  होगा  +

 का  अधिकार  होगा  ।  उन्हें  केवल  अपने  इस  विषय  पर  सदन  को  विचार  करना

 होगा  । माता-पिता  की  सम्पत्ति  उत्तराधिकारी

 बनने  का  अधिकार  अपितु  उनके

 पिंडों  की  भी  सम्पत्ति  का  उत्तराधिकारी
 श्री  स्वर ७  पद  क्या  समय  की

 कोई  सीमा  हे  ?  मान  लीजिये  कि  किसी
 बनने  का  अधिकार  होगा  ।  जहां  तक  माता

 प्रतिनिधि  श्रेणी  के  अंतगर्त  विवाह  की  आज्ञा
 और  पिता  का  सम्बन्ध  बच्चे  उन  की

 दे  दी  तो  क्या  उस  विवाह  को  रह  करनें
 सन्तान  होते  हैं  और  इसलिये  यदि  वे  जारज

 के  लिये  कोई  समय  की  सीमा  हैं  अथवा  क्या
 भी  हों  तो  भी  आप  उन्हें  अपने  माता-पिता

 की  सम्पत्ति का  उत्तराधिकारी  बनने  दे
 यह  किसी  समय  भी  रह  किया  जा

 सकते  हें--चाहे  यह  हिन्दू  विधि  के  विरुद्ध
 श्री  दो  विभिन्न  प्रकार  के

 होगा  जिस  में  किसी  जारज  पुत्र  को
 मामलों  में  रद  करने  की  आज्ञप्ति  की

 शिकारी  बनने  की  आज्ञा  नहीं  है  ।
 अवस्था  ह

 ।
 पहले  तो  आरम्भ  से  शून्य

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  कुछ  सीमा  बन्धनों

 के  अंतगर्त
 के  मामले  में  और  दूसरे  शूत्यकरणीय  विवाहों

 के  मामले  में  ।  विधि  में  एक  शून्य  विवाह
 श्री  ato  डी०  पांडे  :  रूढ़ि के  अतिरिक्त  ।

 का  यह  अर्थ  हें  कि  विवाह  बिल्कुल  हुआ  ही

 श्री  बिस्वास  परन्तु  जहां  तक  पिंडों  नहीं  ।  विवाह  नहीं  हुआ  ।  रखेल  चाहे

 का  सम्बन्ध  यदि  कोई  चाचा-ताऊ  रखी  गई  किन्तु  विवाह  नहीं  हुआ  ।  अतः

 तो  वह  यह  कह  सकता  है  कि  मेरी  सम्पत्ति  इस  का  उस  पुरानी  तिथि  से  सम्बन्ध  होता  है

 उन्हें  क्यों  मिले  ?  यह  केवल  मेरे  ही  बच्चों  जिस  दिन  कि  ae  कल्पित  विवाह  हुआ  हो  ।

 को  क्यों  न  यह  मेरे  भाई  के  जारज  स्थिति  यह  होगी  जैसे  कोई  विवाह  बिल्कुल

 बच्चों को  क्यों  मिले  ?'  यह  एक  वैध  आपत्ति  हुआ  हीं
 न

 हो
 ।

 परन्तु  yore  विवाह

 है  ।  जहां  तक  माता-पिता का  सम्बन्ध  तब  तक  मान्य  रहते  हें  जब  तक  न्यायालय

 उन्होंने  बच्चे  पदा  किये
 और

 उन्हें  इन  बच्चों  कुछ  आधारों  पर  उसे  पुन्य  न  करार  दे
 ।

 वह

 के  साथ  साथ  अन्य  किसी  ऐसे  बच्चे  का  केवल  रद  करने  की  आज्ञप्ति  की  तिथि

 से  शून्य होता  है  |

 जो  चाह  पहली  मरी  हुई  पत्नी  की  सन्तान
 श्री  एस०  एस०  क्या  इस  कीं

 होने  के  कारण  या  पंजीकरण  द्वारा  वैध
 कोई  अवधि  है  ?

 कराये  qa  विवाह  के  द्वारा  उत्पन्न  होने  के

 कारण  औरस-सन्तान हो  इसलिये यह  श्री  आप  मुझे  अपना  उत्तर

 सुझाव  दिया  गया  कि  इस  विषय  में  एक  समाप्त  नहीं  करने  और  इस  प्रकार  के

 संशोधन  प्रस्तुत  कर  दिया  जाये  कि  जहां  पूछते  रहेंगे  ।  में  अपने  माननीय  मित्र

 इस  प्रकार  के  बच्चे  को  औरस-सम्मान  करार  श्री  चौधरी  का  उत्तर  देने  लगा  था  ।  यह  उस

 दिया  वहां  यह  उपबन्ध  चाहिये  की  भूमिका  थी  ।  शून्य  विवाह  की  कोई  अवधि

 कि  इस  से  उसे  माता-पिता की  सम्पत्ति  के  नहीं  यह  शून्य  है  और  कभी  हुआ  ही  नहीं
 |

 अतिरिक्त  अन्य  किसी  की  सम्पत्ति  का  कप  इसे  कभी  भी  न्यायालय  के



 HERR
 विशेष
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 समक्ष  प्रस्तुत कर  सकते  हैं  ।  शून्य  होने  योग्य  यह  कहा  था  कि
 अथवा  शब्द  ग़लत  रखा

 विवाह के  सम्बन्ध में  भी  कोई  अवधि  गया  ।  यहं  इस  प्रकार  होना  चाहिये  —

 निश्चित  नहीं  इसे  केवल  अधिनियम  में  से  एक  वर्ष  या  इस  से  अधिक

 दी  हुई  कुछ  विशेष  शर्तों  के  अन्तगंत  शून्य  तक  अलग  हो  और  दोनों

 किया  जा  सकता  है  ।  सत्य  तो  यह  है  कि  पक्ष  इकट्ठे  रहने  से  इन्कार  करें

 विवाह  को  शून्य  क  ने  के  लिये  कारण
 और  विवाह  को  भंग  करने  के

 लिये  परस्पर  समहत  हो  गये तो  कभी  भी  बाद  में  ढूंढे  सकते

 परन्तु  सम्बद्ध  पक्षों  का  हित  इसी  में  है

 कि  विवाह  को  शून्य  कराने  के  लिये  यथा  वह  जो  कुछ  कहना  चाहते  थे  इससे
 सम्भव  दिव्य  से  शीघ्र  कार्यवाही  की  जाये  ।

 ae  ठीक  ठीक  पता  नहीं  चलता  |  हुआ  यह

 कि  उन्होंने  संशोधन  की  पूर्वसूचना  दी  ।

 खण्ड  में  वही  शर्तें  निर्दिष्ट  हें  ।  मान

 लीजिये  किसी  विवाह को  इस  कारण
 इसमें यह  भूल हुई  कि  वे  और  उनके  साथ

 और  भी  बहुत  से  खड़े  हुये  और  कहने  लगे  कि

 शुन्य  कराने  की  मांग  की  गई  क्योंकि  एक
 यह  ठीक  होना  चाहिये  और  वह  ठीक  दोनों

 पक्ष  की  या  जहां  संरक्षक  की  सहमति
 चाहिये  इत्यादि

 i
 इस  गड़बड़  में

 न
 जाने  क्या

 we  है  वहां  उसकी  सहमति  प्राप्त  करने  के
 हुआ  ।  जब  उन्होंने  संशोधन  प्रस्तुत

 लिये  धोखा  या  बल  का  प्रयोग  किया  गया

 तो  जिस  दिन  धोखा  किया  गया  या  उस  का
 तो  उस  में  यह  भूल  कर  री  और

 खण्ड  के  पारित  हो  जाने  के  हि  यह  बात
 पता  चला  उस  दिन  से  एक  वर्ष  के  अन्दर

 हमारे  ध्यान  में  लाई  गई  ।

 अभियोग  चलाया  जाना  चाहिये  ।  सम्बद्ध

 खण्डों  में  निहित  उपबन्धों  के  अधीन  रहते  श्री  डी०  ato  शर्मा

 ga उन  विवाहों  को  शून्य  कराने  के  में  यह  जान  सकता हूं  कि  यह  कहां  हुआ  ?

 जो  शून्य करणीय  है
 और

 शून्य  नहीं  कोई  श्री  राज्य  में  ।

 विशेष  अवधि  निश्चित  नहीं  है  ।
 चाहे  हम  इस  विषय  में  राज्य  परिषद्

 की  ही  इच्छा  को  क्रियान्वित  करना  चाहते
 अन्तिम  प्रश्न  विवाह-विच्छेद का  हैं  ।

 सहमति  से  विवाह-विच्छेद  का
 समर्थन  करने

 किन्तु  वास्तविक  इच्छा  at  क्रियान्वित

 करने  के  लिये  इस  में  यह  संशोधन  करना
 के  लिये  यह  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  उन्होंने  आवश्यक  होगा  ।

 खण्ड  २७  के  उपखण्ड  के  रूप  में  यह

 नया  उपबन्ध  प्रविष्ट  किया  श्री  एस०  एस०  मोरे  अब  हम

 से  एक  वर्ष  या  इस  से  अधिक  तक
 रीक्षक  सदन  बन  जाते  हें  ।  ।

 अलग  रहा  हो  अथवा  दोनों  पक्ष  श्री  गिडवानी  :  गड़बड़  वाले  सदन  में

 इकट्ठे  रहने से  इन्कार  करें  गड़बड़ी  |

 और  विवाह  को  भंग  ach  के
 श्री  इस  को  देखने  के

 लिये  परस्पर  सहमत  हो  गये
 mae  .  ”  लिये  कि  न  केवल  प्रस्तावक  इच्छाओं  को

 क्रियान्वित  करने  के  अपितु  सहमति

 इस  संशोधन के  प्रस्तावक  ने  सदन  के  से  केਂ  सारे  प्रशन  बिचार

 इस  संशोधन के  स्वीकृत हो  जाने  पर  करने  के  लिये  भी  कि  कौन-सा  शाब्दिक
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 परिवर्तन  करना  आवश्यक  होगा  इस  विच्छेद  करना  तो  न्यायालय  में  जा  कर

 पर  विचार करना  पड़ेगा  ।  यह  एक  तथ्य  बता  और  यह  हो  जायेगा  ।

 कारी  विधान  है  ;  यह  मलाबार  उन्होंने  यह  व्यवस्था  की  हुई  है  कि  न्यायालय

 को  छोड़  कर  भारत  के  सभी  समुदायों  की  को  प्रार्थनापत्र अवश्य  देना  पड़ेगा  ।  उस  में

 विवाह  विधि  में  एक  बड़ा  परिवर्तन  है  ।  कोई  कारण  बताने  की  आवश्यकता  नहीं

 मलाबार  में  एक  दूसरे  की  स्वीकृति  से  त्यायालय  उन  परिस्थितियों की  जांच  करेगा

 विच्छेद  का  उपबन्ध  हे  ।  मेरा  यह  निवेदन  जिन  के  कारण  कि  दोनों  पक्षों  ने  इस  प्रकार

 हैं  कि  चाहे  आप  इस  उपबन्ध  को  मान  भी  का  निश्चय  किया  और  क्या  उनका

 किन्तु  फिर  भी  कुछ  ऐसे  संरक्षणों  की  विच्छेद  की  मांग  करना  उचित  था  ।

 व्यवस्था  करना  आवश्यक  है  जो  सर्वमान्य  मामला  न्यायालय  पर  छोड़  दिया  गया

 हों  ।  उदाहरण  के  आप  को  बच्चों  के  जो  इस  बात  का  पता  लगायेगा  कि  क्या

 लिये  व्यवस्था  करनी  आप  को  इस  उचित  कारण  थे  और  यदि  उसे  सन्तोष  हो

 बात  के  लिये  कुछ  व्यवस्था  करनी  होगी  कि  जाते  तो  ae  विवाह-विच्छेद की  स्वीकृति

 दोनों  पक्षों  की  उन  की  अपनी  स्वच्छन्द  इच्छा  देने  से  पूर्वे  बच्चों  के  लिये  पर्याप्त  व्यवस्था

 से  वास्तविक  स्वीकृति  ली  किसी  कर  देगा  ।  यदि  आप  को  इस  विषय  में  जनवादी

 शक्तिशाली  पति  द्वारा  दुबले  पक्ष  को  दबा  चीन  के  गणतंत्र  की  विधि  में  रुचि

 कर  या  प्रभावशाली पत्नी  ara  बेचारे
 at  आर०  के  चौधरी  :  साम्यवादी

 पति  को  दबा  कर  ली  गई  स्वीकृति  न  हो  ।
 चीन ?

 आर०  कठ  चौधरी
 at  बिस्वास

 :  माननीय  सदस्य  कुछ
 यही  होता है  ।

 भी  कह  सकते  हें  ।  इसमें  लिखा  है  :
 श्री  बिस्वास :  न्यायालय का  यह

 पति  और  पत्नी  दोनों  चाहें  तब
 घान  अवश्य  होना  चाहिये  कि  यह  स्वीकृति

 सच्चे  हृदय  से  दी  गई  थी  ।  एक  और  बात
 विवाह-विच्छेद  की  अनुमति  दी

 का  भी  ध्यान  रखना  होगा  |  क्या  आप  आज
 जायेगी  ।  पति  या  पत्नी  में  से

 यदि  केवल  एक  विवाह-विच्छेद
 विवाह  और  अगले  दिन  विवाह-विच्छेद

 की  आज्ञा  देंगे  ?  विवाह  की  तिथि  और
 का  आग्रह  तो  इस  की

 सहमति  के  आधार  पर  विवाह  को  भंग  करने
 मति  केवल  तभी  दी  जायेगी

 जब  जिला  जनवादी सरकार
 की  याचिका  प्रस्तुत  करने  की  तिथि  में  एक

 और  न्यायिक निकाय  समझौता
 दो  वर्ष  अथवा  कुछ  भी  समय  का  अन्तर

 अवश्य  होना  चाहिये
 ।

 यदि  ये  संरक्षण  नहीं
 कराने  में  असफल  रहे  124.0

 १२  बजे  मध्याह्न
 तो  इससे  बड़ी  कठिनाइयां  उत्पन्न  होंगी  ।

 रूस  में  जहां  सहमति  से  विवाह-विच्छेद  भी  किसी  ऐसे  उत्तरदायी व्यक्ति
 की  आज्ञा  थी  .  .  .  ,

 द्वारा  समझौता  कराने  की  व्यवस्था  है  जिस

 श्री  कोई  संरक्षण  नहीं  दिये  का  दोनों  पक्षों  से  कोई  सीधा  सम्बन्ध  न  हो  ।
 गये  हें  ?

 आप  चाहे  fe  विधि  के  अनुसार  विवाह  को

 उन्होंने  यह  नियम  बना  पवित्र  न  किन्तु  वैवाहिक  सम्बन्ध  को

 दिया
 है

 कि  यदि  सहमति  से  कोई  कुछ  पवित्र  अवश्य  मानना  चाहिये  ।
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 एक  माननीय  |  समझौता  कराने  का  प्रयत्न  कर  सकती  हैं  ।'

 श्री  जब  दो  पक्ष  अपनी
 -

 यदि  इस  प्रकार  की  मध्यस्थता  असफल

 इच्छा  से  इकट्ठे  हुये  तो  उन्हें  अलग  तो  वह  अविलम्ब  उस  मामले  को  काउन्टी

 होने  की  अनुमति  देने  से  पुर्व  जब  तक  सम्भव  या  नगर  जनवादी  न्यायालय  के  पास  निर्णय

 हो  तब  तक  मिलाये  रखने  का  प्रयत्न  अवद्य  के  लिये  भेज  देगी  ।  जिला  जनवादी  सरकार

 किया  जाना  चाहिये ।  दोनों  म  से  किसी  पक्ष  को  काउन्टी  या  नगर

 A
 माननीय  सदस्य  :  कितनी  जनवादी  सरकार  से  अपील  करने  से  रोकने

 हं  का  प्रयत्न  नहीं  करेगी  ।  विवाह-विच्छेद के

 श्री  इस  विषय  का  सम्बन्ध  मामले  को  निबटाते समय  काउन्टी  या  नगर

 केवल  उन  पक्षों  से  नहीं  हैं  यद्यपि  उन  का  जनवादी  न्यायालय  को  पहले  दोनों  पक्षों

 में  समझौता  कराने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  । इस  में  विद्वेष  हित  किन्तु  इस  का  उन  की

 सन्तान  से  भी  सम्बन्ध  है  और  समाज  से  भी  यदि  इस  प्रकार  की  मध्यस्थता  असफल  रहे

 एक  चना  भाड़  नहों  फोड़  किन्तु  एक  तो  न्यायालय  अविलम्ब  कोई  निर्णय  दे  देगा  ।

 बुरा  उदाहरण  समाज  को  दूषित  कर  वहू  एक  अत्यन्त
 महत्वपूर्ण  उपबन्ध  है

 सकता  है  ।  जब  दोनों  पक्ष  यह  कहें  कि  कहीं  अन्यत्र नहीं  मिलता

 वे  एक  दूसरे  की  सहमति  से  विवाह-विच्छेद  मामले  में  विवाह-विच्छेद

 करने  को  तैयार  ह  तब  भी  हमें  बहुत  सावधानी  के  परइचात्, दि  पति  तथा  पत्नी  दोनों
 से  करना  चाहिये  |  मध्यस्थों  या  दाम्पत्य  सम्बन्धों को  पुनः
 दायी  लोगों  को  मतभेद को  दूर  करने  का

 पित  करना  वे  ज़िला  जन

 प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  आखिर  जीवन  तो  सभी
 सरकार  को  पुनर्विवाह के  पंजीयन च्

 विषयों  में  समायोजनों की  एक  लड़ी  मात्र  के  लिपे  आवेदन-पत्र दें  देंगे

 है
 ।

 में  इस  उद्धरण  को  पूरा  पढ़  देता  हूं
 :

 जिला  जन  सरकार  ऐसा

 मामलों  में  पति  और  पत्नी  दोनों  यन  स्वीकार करेगी  तथा

 विवाह  का  प्रमाणपत्र जारी

 उनमें  दोनों  पक्ष  विवाह-विच्छेद  देगी  पै

 के  प्रमाणपत्र प्राप्त  करने  के

 अब  में  आपके  समक्ष  सोवियत  व्यवहार  विधि जनवादी  सरकार

 के  पास  पंजीकरण  करवायेंगे  ।  का  उपबन्ध पेश  करता  हूं  :

 जिला  जनवादी  सरकार  यह  सिद्ध
 जुलाई  १९४४  से  पूर्वे  दम्पत्ति  में

 करने  के  ्य  कि  दोनों  पक्ष  से  कोई  भी  एक  बिना  कारण

 और  कि  बच्चों  और  सम्पत्ति
 कर  सकता  था  तथा  व्यवहार

 की  देख-भाल के  लिये  उपयुक्त

 कार्यवाही  गई  को  अभिलिखित कर  लेता  था  tb

 अविलम्ब विवाह-विच्छेद  के
 कोई  कारण  बताना  या  न्यायिक

 प्रमाणपत्र दे  देगी
 कार्यवाही  अपेक्षित  न  थी  ।'

 जब  केवल  एक  पक्ष  विवाह-विच्छेद के  यदि  पंजीयन न  भी  होता  at

 लिये  आग्रह करे  तो  ज़िला  जनवादी  सरकार  भी  न्यायालय साक्ष्य  को
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 थे  और  उस  पर  आचरण  करते  हों  तो
 उन्हें  विवाह-विच्छेद की

 निप्र  अनुमति नहीं  मिलेगी  )

 .  १९४४  के  पश्चात  लेखक  यह  कहने  के  लिये  तयार

 नहीं  हे  कि  बच्चों  के  अस्तित्व विवाह-विच्छेद  .  केवल  न्यायालय

 ही
 मंजूर  करते  हें  और  उन्हीं

 का  किस  हद  तक  इन  वि.नश्चयों

 कारणों से  कहते  हें  जिन्हें वे
 पर  प्रभाव

 पड़ा
 ।  विरोध  किये

 गये  मामलों  में  ,  निम्न  कारणों न्यायोचित  समझे y

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  ह  1)  है  विगत  Vy AIT ax  फिगर  ||

 परिवादी  दोषी  हो  विशेषतः  यदि ्भ्प्वे  कारण  विधि  विहित

 नहीं ह  और  न्यायालयों के  उसने  व्यभिचार किया  हो  या

 स्वविवेक पर  छोड़  दिये  गये  हे  1”
 प्रति  दिन  के  जीवन  में  उसका

 व्यवहार  ऐसा  सिद्ध  हुआ  हो  कि

 यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  हू  ।

 दुर्भाग्य  से  यह  ज्ञात  नहीं  हैे  कि  किन  आधारों
 जीवन  हज बंधा  असम्भव  हो

 पारस्परिक  दोषों  कारण
 पर  विवाह-विच्छेद मंजूर  किया  जाता

 अथवा  कितने  मामलों  में  न्यायालय  ने  विवाह
 जीवन  सवेरा  असम्भव  हो  गया

 ऐसे  कारणों  से  जिनमें  किसी
 विच्छेद  मंजूर  करने  से  इन्कार  किया  हे  ।

 पक्ष  का  दोष  नहीं  साथ  जीवन
 इस  विषय  में  केवल  अपूर्ण  जानकारी  प्राप्त

 हू  ।  इस  विषय  में  में  कुछ  निष्कर्ष  पढ़  कर
 बिताना  असम्भव  हो  गया  हो  ;

 यथा  लम्बे  समय  तक  अनुपस्थिति
 सुनाता हु  या  चिरस्थायी होगा  ।”'

 मामलों  का  विनिश्चय  १८  वहां  यह  स्थिति है  ।

 ने  किया  परन्तु

 इतः  से  मामलों  से  कोई  व्यापक  श्री  आर०  के  ०  चौधरी  :  क्या  भारत

 के  समान  उन  देशों  में  भी  व्यभिचार
 निष्कर्ष  नहीं  निकाला  जा  सकता  |

 उनमें  से  दो  तिहाई  दावे
 राध है

 बिस्वास  :

 मुन  सोवियत  संघ  की
 सहमति  के  थे  और  उन

 सब  मं  विवाह-विच्छेद  मंजूर  आपराधिक  विधि  का  कुछ  नहीं  पता  है

 में  तो  विवाह  तथा  चरवाह-विच्छेद  के
 fara

 jal  गया
 ।

 कुल  मामों  में  से
 प्त  प्रत

 त
 4
 मंजरी नहीं  दी  में  बता  रहा  हूं

 ।
 अब  में  समाप्त  करता  हूं  ।

 गई  परन्तु  जिन  मामलों  में  विरोध

 उन्हीं

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 जाये  वो  २३  प्रतिशत  में  मंजूरी  श्री  सी०  सी०  शाहू

 नहीं  मिली  |  प्र  सवादी  का  :  यह  विधेयक  एक  विवादास्पद
 vy  न  डोना  विवाह-विच्छेद  की  यक  क्योंकि  इस  का  प्रभाव  प्रत्येक  व्यक्ति

 मंजरी  न  देनें  का  कारण  बताया  के  जीवन  पर  पड़ता  है  चाहे  वह  दिक्षित

 गया |  इन  सभी  मामलों
 हो  या  स्त्री  हो

 या
 पुरुष

 ।
 विवाह

 वादियों के  बच्चें  थे  पी  और  विवाह-विच्छेद ऐसे  विष्य हैं  जिनकी

 यद  ह  किं  qe  वादियों  के  बच
 बृद्धि  था  युवती  से  कम  सम्बन्ध  है

 ?
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 इसलिये  मुझे  ह  न  यदि  प्रत्येक  इयकताओं  को  पुरा  कर  सकती  हें  या  नहीं

 सदस्य  इन  के  बारे  में  भिन्न  भिन्न  और  जोरदार  मेरे  विचार  में  अंब  सारे  देश  के  लिये  विवाह

 विचार  प्रकट  करें  ।
 की  एक  समान  पद्धति  बनाने  का  समय

 यह  विधेयक  इसलिये  भी  बहुत  गया  है
 ।

 यह  वि  यक  इंस  दिशा  में  पहलां

 पग  है  ।  मेँ  इस  का  स्वागत  करता  हूं  ।  में पूर्ण  हूँ  कि  प्रत्येक  विवाह-विधि के  द्वारा

 स्त्री  और  पुरुष  के  सम्बन्धों  को  विनियमित  जानता हूं  कि  इस  प्रस र  की  एक  रूप  पद्धति

 बनाना  कोई  आसान  काम  नहीं  ह  ।
 इसी करने

 की
 चेष्टा

 की
 जाती  है

 ।
 विवाह  का

 सब  से  गहरा  सम्बन्ध  होता  इसलिये
 लिये  वर्तमान  विधेयक  को  केवल  एक

 जो  विधि  इस  सम्बन्ध  को  विनियमित  करती  afar  विधान  का  रूप  दिया  गया  किन्तु

 लोगों  को  प्रेरित  किया '  जायेगा  कि  वे  इंस
 वह  अवश्य  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  होती  है  ।

 पुरुष  के  जीवन  के  बहुत  से  पहलूओं  का  विवाह
 से  अधिकाधिक  लाभ  ताकि  विवाह

 पर  प्रभाव पड़ता  व्यक्ति  तथा  विवाह-विच्छेद  प्रणाली  क  एक  रूप

 बनाया ज  सके का  मनोवैज्ञानिक  समाज  की  आधिक

 उत्तराधिकार  आदि  इन  सब  चीजों
 हमा  :

 सामने  दो  विधेयक  हें--हिन्दू
 से  fare  के  रूप  की  दात  बनती  हें  ।  विवाह

 विवाह  तथा  विवाह-विच्छेद  विधेयक  और
 विधि  बनाते  समय  समाज  को  इन  सब  बातों

 को  ध्यान  में  रखना  पड़ेगा  और  इस  विधि
 यह  विशेष  विवाह  विधेयक ।  इन  का  आपस

 में  इतना  पर्यन्त
 हैं  कि  में  विधि  मंत्री  से  यह को  बदलतो  हुई  पथ  तियों  के  अनुसार  बदलना

 अनि वा यें  है  |  कुछ  परिस्थितियों में
 प्रार्थना  करूंगा  कि  यार  सम्भव  हो  तो  इन

 पर  एक  साथ  बिचार  किया  जाये  ।  हिन्दू
 विच्छेद  की  *आज्ञा  दी  जा  सकती  किन्तु

 वह  cat  विवाह-विच्छेद  विधेयक  देश
 प्रत्येक  विधि  का  उद्देश्य  यह  होना

 चाहिये  कि  विवाह  को  अस्थिर  नहीं  बल्कि
 के  अधिकांश  लोगों  पर  लागू  होता  है  ।  विशेषज्ञ

 विवाह  विधेयक  में  जो  कि  सब  पर  लागू  होते
 स्थायी  बनाया  जाये  |  समाज  की  ओर

 की  आवश्यकताओं को  ध्यान  में  रखते
 के  लिय  एक  रूप  बनाया  गया  हिन्दू  विवाह

 मुस्लिम  विवाह  विधि  को  ध्यान
 विवाह-विधि का  उद्देश्य  पति  और  पत्नी

 में  रखना  चाहिये  उदाहरणतया
 दोनों  की  यथासम्भव  अधिक  से  अधिक  सुख

 प्राप्त  कराना  हे  |  हिन्दू  विधि  इस  सम्बन्ध में
 विच्छेद  की  विप  को  ari  विवाह

 विधि  तो  भिन्न  भिन्न  किस्में  ar  विशेष
 अत्यधिक  यपाथंवादी  और  प्रगतिशील  रही

 है  ।  इस  में  सेब  प्रकार के  विवाहों  की  आज्ञा  रूढ़ि या हो  सकती  किन्तु  जहां  तक

 है  ।  यह
 र

 मय  के  अनुसार  बदलती  रही  है
 विच्छेद का  सम्बन्ध  मेरे  विचार में  इस

 की  विधि  एक  सी  होती  ताकि  यह
 किन्तु  १८५७  के  बाद  जब  कि  अंग्रेजों

 ने  az  घोषणा  की  थी  कि  वें  हिन्दुओं की
 सब  जातियों  पर  लागू  हो  सकें  हिन्दू  विवाह

 विवाह  विधियों  और  धार्मिक  विचारों  में
 तथा  विवाह-विच्छेद  विधेयक  में  दिये  गये

 नहीं  करें  इसमें  स्थिति  आ
 और  विवाह  विधेयक  में  दिये  गये

 हैं
 विवाह-विच्छेद  के  कारणों  में  अन्तर  हैं  ।

 मेरे  विचार  में  निर्वाह

 सम्बन्ध अब  इस  बात  पर  विचार  करने  का  न्यायिक  पृथक्करण  आदि  के

 समय
 आ

 गया  हे  कि  हिन्दू  कीं  की  या  भारत  में  एक  ही  विधि  होनी  जो  सब  पर

 की  सब  जातियों  की  वर्तमान  दि  ae
 ae  लाग हो  !
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 श्री  सी०  सी०

 में
 सन्देह

 ad  यह  है  कि  विवाह

 सब  से  पहला  यह  है  कि  की  कोई  रस्म  पुरी  की  गई  हो
 ।

 पहले
 में

 इस  में  विवाह  के  लिये  ad  को  कोई  प्रतिबन्ध  वेध  विवाहों  क़े  मामले  को  लेता  हूं  ।  में

 महीं  गया  हे  यह  इस  विधेयक  का  एक  पूछता  हूं  कि  ऐसे  कितने  लोग हैं  जो  एक  पहल
 सिद्धान्त  है  और  हमें

 इस
 बात  का

 से  ही  वैध  विवाह  का  पंजीकरण  कराने
 निरण  ना  है  कि  हमें  यह  स्वीकार  है  या

 के  लिये  इस  अनुमति  विधान  से  लाभ

 नहीं  ।

 दूसरा  सिद्धान्त  यह  है  कि  प्रतिषिद्ध  विवाह-विच्छेद  का  सम्बन्ध  बहुसंख्यक

 पीढ़ियों  को  छोड़  कर  कई  भी  जाति  या  गोत्र
 तति  पर  तो  हिन्द  विवाह  तथा

 सम्बन्ध  विवाह  के  लिये  प्रतिबन्ध
 विच्छेद  विधेयक  लागू  होगा  ।

 नहीं  होगा
 ।

 इस  का  उद्देश्य  अदालती  विवाह

 है  ।  यह  प्रतिनिधि  पीढ़ियों  को  एक  रूप  पद्धति
 भी  निर्धारित  करता  है  ।  इसे  पढ़ने  पर  कुछ

 विवाहों  जिन  में  कि  दोनों  पक्षों  ने  विवाह

 के  समयਂ  अपने  अपने  धर्मों  को  छोड़ना  पसन्द
 को  धक्का  सा  क्योंकि  इस  में  न  किया  था  किन्तु  फिर  भी  विवाह  कर  लिया

 कुछ  ऐसे  विवाहों  की  अनुमति  दी  गई  है
 वैध  करने  के  लिये  है  |

 सी०  ato  में  पहले  वैध

 की  एक  रूप  पद्धति  तो  अवद्य  होनी  विवाहों  के  बारे  में  कह  रहा  था
 ।

 इस  में  दोनों
 आ  जाते  हैं  ।  अवैध  विवाहों  के  सम्बन्ध  में  हम

 किन्तु  इस  से  रूढ़िगत  विधि  का  कोई  सम्बन्ध

 हिन्दू  विवाह  पहले

 ही  पारित  कर  चुके  हूँ
 ।

 मेरा  यह  निवेदन

 अगला  प्रश्न  आयकर  का
 है  ।

 यहां
 २१

 है  कि  इस  प्रकार  की  बनाना  कि

 af  की  आय  रखी  गई  है  ।  यदि  इस  से  कुछ  आप  किसी  अवध  विवाह  को  कर  के  किसी

 लोगों  को  धार्मिक  विचारों  को  ठेस  पहुंचती  भी  समयਂ  उसे  वेध  करा  सकते  मेरी  राय
 तो

 यह  लड़कियों  के  लिये  १८  वर्ष  और
 में  बहुत  ढील  देना  होगा

 |

 लड़कों
 के  लिये  २१  निर्धारित

 की  जा  सकती a  ||  आप  इसे  प्रगतिवादी  समझ  सकते  हे a

 किन्तु  इस  पर  समितियों  में  विभिन्नता  हो
 आपत्तियों के  विषय  में  में  श्री  टेकचंद  सकती  हैं  ।  यदि  आप  एक  पत्नीत्व  के  तथा

 विवाह-विच्छेद  के  पक्ष  में  हैं  और  यह  चाहते
 को

 नहीं  बल्कि  विवाह  पदाधिकारियों को  हें  कि  हिन्दू  विधि  में  स्त्री  तथा  पुत्री
 करना  चाहिये  ।

 शिकारी  हो  सकती  तो  इसमें  प्रगतिवादिता

 की  कोई  बात  नहीं  है  ।
 अब  में  विधेयक  के  अध्याय  ३  को  लेता

 हूं  ।  इस  का  उद्देश्य क्या  है
 ?  इस  में  उन  विवाहों  आप  यथासम्भव  प्रगतिवादी  विधान

 के  पंजीकरण  जो  कि  पहले  हो  चुके  बनाना  चाहते  चाहे  प्रगतिवाद  से  आपका

 अनुमति
 दी

 गई  है  ।  इस  के  अन्तर्गत  उन  विवाहों  तात्पर्य  कुछ  भी  हो  ?  आप  इस  उपबन्ध  को

 का  पंजीकरण  भी  हो  सकता  जो  कि  वैध
 रख  सकते  यद्यपि  खण्ड

 ४
 के

 जो  कि  वैध  न  हों  और  जिन  की  वैधता  «  ऐसे  विवाह  की  अनुमति  नहीं  फिर  भी
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 वह  उस  विवाह  को  कर  सकता  हैं  और  खण्ड  चाहिये  |  इसे  आवश्यक बना  देने  से  कोई

 १५  के  अंतगर्त  उसको  पंजीकृत  किया  जा  लाभ  नहीं  है  ।

 सकता  है
 ।

 ऐसा  विधि  के  साथ  धोका  करने  अब  यह  कहना  कि  विवाह-विच्छेद

 के  समान  होगा  |
 नहीं  होना  इसके  लिये  बहुत  विलम्ब

 श्री  पंजीकृत  किया  जाने  वाला  हो  चुका  है  ।  विवाह-विच्छेद  एक  आवश्यक

 बुराई  है  ।  विधि  चाहे  इसे  कुछ  ही  रखे इस  अधिनियम  अथवा  १८७२  के

 अधिनियम  के  अंतगर्त  नहीं  होना  चाहिये  ।  किन्तु  जनता  की  सम्पत्ति  इतनी  es  होनी

 उस  खण्ड  म  दिया  हुआ  हैं  कि  विशेष  विवाह  चाहिए  कि  जिससे  कोई  भी  व्यक्ति  इससे

 सरलता  से  लाभ  न  उठा  सके  ।  यह  विधवा १८७२  (१८७२  के  ३)  अथवा

 इस  अधिनियम  के  अंतगर्त  हुये  विवाह  विवाह  की  भांति  चलना  चाहिये
 ।

 इंगलैंड
 तथा  अन्य  पाश्चात्य  देशों  के  न्यायालयों के  इस  अधिनियम  के  लागू  होने

 से  ga  तथा  पश्चात  हुआ  कोई  भी
 आदि  सभी  विवाह-विच्छेद  के  मामलों  में

 पंजीकृत  किया  जा  सकता है  ।  यह  स्पष्ट  रूप  से  जानते हें  कि  यह  मिथ्या

 शपथ  है  किन्तु  इसको  टोका  नहीं  जा  सकता ।
 श्री  ato  ato  दाह

 :
 निजी  विधि  के

 अन्तरगत भी  ।
 हम  इसका  उपचार  यह  समझते हें  कि  यदि

 हमारे  यहां  यह  विधि  बन  जाती  है  तो  हमें

 खण्ड  १८  और  भी  विवादास्पद है  अव्यावहारिक  स्थितियां असम्भव  अथवा

 इसको  केवल  दो  कारणों  से  चलते  रहने  दिया  नहीं  लादना  चाहिये  ।  किन्हीं  ऐसे  दो  व्यक्तियों

 जा  सकता  है
 ।

 खण्ड  १८  का  सम्पूर्ण  अध्याय  जो  एक  दूसरे  को  अत्यघिक  नापसन्द

 ३  दो  बातों  की  व्यवस्था  करता  हैं  जो  बिल्कुल  करते  विवाह-सूत्र  में  बांध  देना  उचित

 अलग  अलग  हे  यथा  सन्देह जनक  विवाह  को
 नहीं  |  विवाह-विच्छेद  के  लिये  अनुमति

 प्रमाणित  मानना  तथा  प्रमाणित  विवाह  का  देते  समय  हमें  इसਂ  बात  का  ध्यान  रखना
 पंजीकरण  करना  ।  ये  दोनों  भिन्न  भिन्न  चीजें  चाहिये  fe  इससे  विवाह  का  अस्थायित्व

 हैं  जिनसे  बड़ी  गड़बड़ी  उत्पन्न  होती  है  ।  न  बढ़ने  पाये  ।  हमारे  व्यक्तिगत  विचार  चाहे

 कुछ भी  हों  किन्तु  प्रत्येक समाज  में अब  चतुर्थ  अध्याय  को  लीजिये  जिसमें

 इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  विवाह  के  परि  विच्छेद
 विधि  एक  सिरे  से  दूसरे  सिरे  तक

 लागू रहा  है  ।
 शाम  का  उल्लेख  किया  गया

 ।  संयुक्त

 परिवार  से  आवश्यक  रूप  से  सम्बन्ध  विच्छेद
 जहां  तक  परस्पर  सम्मति  से

 करने  के  सम्बन्ध  में  स्त्री  सदस्यों  ने  बड़ी  कड़ी  विच्छेद  का  सम्बन्ध  अनेक  कारणोंवश
 श्रीमती  टिप्पणियां  लिखी  हें  ।  मुझे  बताया

 में  समझता  हूं  कि  यह  बड़ी  जल्दबाज़ी  का

 गया  हैं  कि  धारा  १९  स्त्रियों  के  लाभ  के
 काम  होगा  ।  में  इस  सिंद्धान्त  पर  आपत्ति

 लिये  बनाई  गई  और  यदि  स्त्री  सदस्य
 नहीं  करता  ।  विवाह-विच्छेद

 स्वयं  ही  इसे  नहीं  चाहती  है  तो  सरकार  को  विधि  को  दोनों  पक्षों  से  किसी  एक  के

 इस  पर  विचार  करना  होगा  कि  इसे  चलाया

 जायਂ  अथवा  नहीं  ।
 चाहने  पर  भी  इसके  लिय  अनुमति  अवश्य

 दे  दी  जानी  किन्तु  यह  पुर्णतया

 में  समझता  हूं  कि  अब  वह  अवस्था  बुद्धिवादी  दृष्टिकोण  है  ।  अतः  किसी  भी

 आ  गई  है  जब  कि  हमें  आवश्यक  रूप  से  प्रकार  विवाह-विच्छेद  की  असम्भव  अथवा

 अव्यावहारिक  नहीं  जाना  चाहिये  ।
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 डा०  राव  oat  चिल्ला  उठेंगे  कि  धर्म  संकट  में  हैं  ।  धर्म  केवल

 विधेयक  में  दोषों  के  रहते  हुये  भी  इस  का  उन्हीं के  कार्यों  से  संकट  में  हैं  और  किसी

 सेन करता  हूं  ।  जसा  कि  हमारे  मित्रों  कारणवश नहीं  ।  अतः  संकट  में  नहीं

 ने  बताया है  कि  इस  विधि  के  अनसार  किसी  @  |

 को  अपना  धर्म  त्यागी  की  आवश्यकता  नहीं

 है  ।  अब  तो  किसी  धर्म  अथवा  जाति  का  व्यक्ति  श्री  बिस्वास  तथा  श्री  नायर  ने  कहा  है

 किसी  के  भी  साथ  विवाह  कर  सकता  हैं  ।  कि  अपने  प्राचीन  ग्रन्थों  की  आलोचना  करना

 एक  पत्नी त्व  की  भारत  में  कम  से  कम  देशभक्ति  के  विपरीत  हैं  ।  हमारे  प्राचीन

 far  आवश्यकता  भले  ही  कुछ  लोग  शास्त्र  और  दर्शन  हमें  निर्देश  देते

 मेरे इस  कथन  से  सहमत  न  हों  ।  कुछ  लोग  शास्त्रों  में  जहां  बहुत  अच्छी  अच्छी  चीजें  हैं

 ऐसे  भी  हें  जिनका  विचार  है  कि  स्वस्थ  तथा  वहां  कुछ  भयंकर  चीजें  भी  हम  भली  भांति

 धनवान  लोगों  को  ब्रिवाह  करने  की  जानते  हैं  कि  सम्पूर्ण  विश्व  में  इनकी  टक्कर

 अनुमति  प्राप्त  होनी  चाहिये  ।  इतना  होते  के  ग्रन्थ  नहीं  मिलते  हैं  और  हम  अन्य  समाजों

 हुये  भी  सामान्य  सम्मति  यह  है  कि  एकਂ  की  भांति  ही  उच्च  भी  किन्तु  इसका  तात्पर्य

 वाद  विधि  के  द्वारा  लाग  किया  जाना  चाहिये  यह  नहीं  कि  हम  विकृत  रीति-रिवाजों  का

 मेरे  विचार  से  यवक  तथा  युवतियों  को  अपना  पालन  करें  ।  अच्छे  रीति-रिवाज  ही  अब

 जीवन  स्वयं  चुनने  चाहिये  ।  बहुत  खराब  हो  गये  हें  ।  क्या  इनकी  अलोचना

 से  दकियानूसी  विचारों  वालें  लोग  इससे  करना  ग़लती  हैँ
 ?

 में  किसी  भी  संस्था  से

 सहमत  नहीं  होंगे  ।  हिन्दू  विधि  अनेक  देश  ग्रहण  करने  को  तत्पर  हूं  किन्तु  में  नहीं

 कथाओं  में  से  होकर  निकली  हे  इसके  चाहता  कि  देश  के  विकृत  रीति-रिवाजों

 अनेक  प्रकार  के  उपबन्ध  हें  |  कुछ  परस्पर  में  विश्वास  किया  उन्हें  दढ  बनाया

 विरोधी  तो  कुछ  बड़े  उच्च  भी  तो  कुछ  उनका  समर्थन  एवं  प्रशंसा  की  जाय  ।

 ग़लत भी  ।  इसका  नाम  देशभक्ति नहीं  हे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  ag  विकृत हैं श्रीमती  खोंगमेन  पीठासीन

 धर्म  पर  इन  प्रगतिवादी  विचारों  तथा  अथवा  ग़लत
 ?

 विधान  के  कारण  संकट  नहीं  हैं  ।  अनेक  लोगों

 ने  केवल  विवाह  के  लिये  ही  धर्मपरिवर्तन  किया  डा०  रामा  आप  इसेਂ  ग़लत  कह

 था  ।  संकट  में  है
 ्  yy

 की  पुकार  गैलीलियो  सकते  ह  ।  केवल  किसी  शास्त्र  के  कथन

 के  समय  तथा  भारत  में  सती  प्रथा  को  बन्द  पर  ही  अस्पृश्यता  का  पालन  किया

 कराने  के  समय  भी  मचाई  गई  थी  ।  इसी  प्रकार  यह  उचित  नहीं  ।  और  शास्त्रों  में  भी  बहुत

 शारदा  ऐक्ट  के  पारित  होने  पर  भी  धर्म  संकट  सी  चीज़ें  परस्पर  विरोधी  हें  तथा  अधिकतर

 में  हैਂ  का  नारा  बुलन्द  किया  गया  था  |  बाद  में  बढ़ाये  गये  वाक्य  मिलते  हें  ।  मन  ने

 कहा  हैं  कि  यदि  कोई  अब्राह्मण  वेद  सुन

 हिन्दू  समाज  के  अस्पृश्यता  से  लता  तो  उसके  कानों  में  आपको  पिघला

 बढ़  कर  अन्य  दूसरा  कलंक  नही ंहै  ।  इन
 अछूतों  हुआ  सीसा  डालना  चाहिये  ।  we  ही  यह

 को  मन्दिरों में
 प्रवेश  करने  की  अनुमति  fi  मनु  ने  न  कहा  हो  किन्तु  यह  सत्य  है  कि

 बाद

 चाहियें  ।  इस  पर  पुरातन  पथी  लोग  फिर  में
 बहुत  सी  चीज़ें  इन  में  घुसेड़ी  गई  हैं

 ।
 में
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 यह  कभी  भी  मानने  को  तैयार  नहीं  किਂ  कोई  भी  अपने  मनचाहे  से  विवाह  करने  के

 चीज़  प्राचीन  हैं  इसलिये  इसका  पालन  लिये  स्वतन्त्र  नहीं  है  ।  में  यह  नहीं  कहता

 किया  जाना  चाहिये  हूं  कि  १८  ag  की  प्रत्येक  लड़की  विवाह  कर

 ही  ले  फिर  भी  उनको  विवाह  करन की
 में  अब  विवाह-विच्छेद  के  सम्बन्ध  में

 स्वतन्त्रता  होनी  चाहिये  ।  लड़कियों  के

 कहना  चाहूंगा  |  खण्ड २७  के
 विवाह  की  समस्या  दिनों  दिन  गम्भीर  होती

 खण्ड  के  सम्बन्ध  में  विधि  मंत्री  ने  स्वयं
 जा  रही है  ।  बहुत  सम्भव  है  कि  एक  वर्ष  पुर्व

 ही  कहा हैं  कि  दाऊद  में  कुछ  गड़बड़ी
 उसे  जिस  पुरुष  के  विवाह  करने

 का
 हूँ  ।  प्रस्तावक  का  चार  तबाह  रखने  का

 था  ।  हमने  के  स्थान  पर  तथा
 सुअवसर  प्राप्त  हुआ  था  वह  एक  वर्ष  बाद  जाता

 रहे  ।  यह  २१  वर्ष  की  पाबन्दी  श संवधा
 आदिष्ट  करने  के  लिये  संशोधन  रखा  था  |

 इस  पर  आप  लोग  विचार  कर  अपनी  सम्मति
 निर्थक  हैं  क्योंकि  १८  वर्ष  की  आय  प्राप्त

 करने  के  प्रत्येक  लड़की  वयस्क
 दें  ।  एक  पति-पत्नी  जिनका  विवाह

 हो  जाती हैं  ।
 दो  वर्ष  पूर्व  हुआ  था  ।  वे  कुछ  समय  तक

 लड़कों  की  आयु  के  सम्बन्ध  में  में  ने
 एक  साथ  रह  चके  हें  ।  आपस  में  कुछ  झगड़ा

 हो  जाने  अथवा  अन्य  किसी  प्रकार  से  असन्तुष्ट

 दस  के  कारण  अपनी-अपनी  सम्मति से  आय  २१  at  से  कम  हो  तो  उसके  अभिभावक

 की  अनुमति  आवश्यक  है  |
 करने  के  लिये  न्यायालय  की

 शरण  लेते  हूं  इस  कारण  कि  अब  उनके  लिये  हिन्दू  विधि  के  विशेषकर

 साथ  रहना  सम्भव  नहीं  क्योंकि  उनका  दक्षिण  में  चचेरे  तथा  ममेरे  फुफेरे  भाई-बहनों

 जीवन  दुखमय  बन  गया  है
 ।

 अंतः  सम्बन्ध  में  आपस  में  विवाह  होते  हें  फिर  आप  इस
 विच्छेद  करने  के  लिये  उन्हें  यह  अवसर

 विधान  के  watt  उनको  विवाह  करने

 मिल  जाता  है  ।  अब  वे  किसी  भी  दशा  में  की  आज्ञा  क्यों  नहीं  देते  ?  मेरा  विचार है  कि
 अलग-अलग  ही  रहना  पसन्द  करेंगे  ।  में

 इस  प्रकार  के  विवाह  अधिक  कम  खर्च

 पूछता  हूं  कि  उनको  न्यायालय  के  सामने  वाले  तथा  बुद्धिमत्तापूर्ण  होते  हैं  ।  अतः

 अपनी  सारी  कहानी  दुहराने  के  लिये  क्यों
 अधिकांश  हिन्दू  परिवार  बचत  को  ध्यान  में

 विवश  किया  जाय  ।  उनको  इस  बात  के
 कर  ऐसे  विवाहों  का  स्वागत  करेंगे

 ।

 fag  क्यों  विवश  किया  जाय  कि  वे  व्यभिचार
 मध्यम  ay  के  लोग  अपने  परिवार  की  मर्यादा

 तथा  घूरता  के  प्रमाण  या  डाक्टरी  प्रमाण-पत्र
 के  अनुसार  विवाह  के  लिये  तमाम  ऋण  तक

 प्रस्तुत  करें  ।  यदि  आप  ध्यान  से  विचार  करेंगे  लेते हैं  परिणाम यह  होता  कि
 तो  आपको  यह  समझना  सरल  होगा  कि

 वे  बीस-पच्चीस ag  तक  ऋण  से  मुक्त  नहीं
 परस्पर  सम्मति  के  द्वारा  विवाह-विच्छेद  न

 हो  पाते  ।  ऐसी  प्रथा  चलाई  जानी  चाहिये
 तो  ऐसा  क्रान्तिकारी  ही  हे  और  न

 कि  जिससे  हम  अपने  मामा  की  लड़की  तक
 जनक  ही  ।

 से  विवाह  कर  ah  star  कि  दक्षिण  में  हो

 रहा  है  ।

 २१  वर्ष  की  पाबन्दी  के  सम्बन्ध में  हमारे

 मित्रों
 ने  बड़ी  उत्साहपूर्ण  चर्चा की  ।  इस  सुजनन  विद्या  की  बात  की  जाती  है

 |

 पाबन्दी  का  अर्थ  यह  होगा  कि  २०  वर्ष  की  यह  विद्या  किस  प्रकार
 की

 होती  है
 ?

 यह

 विद्या  जब  एक  ढकोसला  सा  बन  जाती  है
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 तो  संकटपूर्ण  बन  जाती  है
 ।

 इस  ने  हमें  क्या  समान  विधान  स्थापित  कर  इस  को

 उन  पर  लागू  करना  सुलभ  नहीं  है  ।
 सिखाया  है

 ?
 केवल  यही  कि  कुछ  एक  गुण

 दोष  हमें  अपने  से  प्राप्त  होते  ह्
 समाज  के  कल्याण  व  afar  के  लिये

 डाक्टरी  सर्टीफिकेट के  बारे  में  भी  अति  ही  आवश्यक  विवाह  जैसे  दृढ़  बन्धन

 कहा  गया  यद्यपि  विधेयक  में  इसका  उल्लेख  की  उपेक्षा  करने  वाला  यह  मेरे

 विचार  हमें  सहायता  नहीं  पहुंचा  पाथेगा ॥ नहीं  यदि  कोई  व्यक्ति  मेरे  पास  अपने

 विवाह  के  सम्बन्ध  में  सर्टीफिकेट  लेने  आये  सम्भव  कुछ  विवाह-विच्छेद  के  इच्छुक

 तो  में  तो  उसे  केवल  यही  कह  दूंगा कि  यदि  पति  और  पत्नियों  को  गायक  कर  के  उन  के

 उसके  अन्दर  विवाह  के  लिये  उमंग  है  तो  कष्टों  को  कुछ  काल  के  लिये  यह  विधेयक

 वहू  अवश्य  विवाह कर  सकता  अन्यथा  कम  कर  परन्तु  अन्त  में  स्त्रियों  और

 नही ं।
 विशेषकर  बच्चों  के  लिये यह  अहितकर  ही

 qr  रोगों  की  बात  भी  व्यथा  सी  है  ।  होगा
 ।

 इस  विधान  से  विवाह  विच्छेद  ही

 बढ़ेंगे जो  किसी  भी  देश  के  लिये  सम्मान
 यह  एक  अनुमति  विधान  हूं

 अतः  मेरे  सनातन

 की  वस्तु  नहीं  है
 ।

 इस  का  प्रभाव  पारिवारिक
 धर्मी  मित्रों  को  इस  से  भयभीत  नहीं  होना

 चाहिये  ।  इस  से  समाज  प्रगति  करेगा
 ।

 कान्ती पर  भावी  सन्तानों  का  गृहस्थ

 जीवन  छिन्न  भिन्न  हो  कर  उन  के  धार्मिक

 संस्कारों  को  ge  होने  का  अवसर  ही  नहीं श्रीमती  कमलेंदुमति  बाह

 वाल--पश्चिम व  जिला  टिहरी  गढ़वाल  व
 मिलेगा  ।  माता  पिता  के  अस्थायी  सम्बन्धों

 ज़िला  बिजनौर
 :

 सभानेत्री  को  देख  उन  बच्चों  के  चरित्र  पर  क्या

 इस  विधेयक  में  जहां  तक  एक  पत्नी त्व  का  प्रभाव  और  हमारे देश  के  ये  भविष्य

 है  उस  का  तो  में  स्वागत  करती  THT  कर्णधार  कितने  बलशाली  यह

 इस  बात  के  विरुद्ध  अवश्य  हूं  कि  विवाह  जैसे
 ठ

 ~
 अनाथालय

 पवित्र  बन्धन  को  केवल  एक  आपस  में  के  के  बालकों से  कम  न  होंगे  ।

 अस्थाई  समझौते  अथवा  ठेकेदारी  का  रूप  यह  भी  सर्वविदित  बात हूं  कि  हिन्दू

 दिया  जाय  ।
 कोड  बिल  को  अधिकांश  लोगों  ने  नहीं

 नाया  ।  उसी  को
 अब

 अन्य  रूप  में  फिर  समाज
 मुझे  यह

 भी
 शंका  है  कि  असवर्ण  तथा

 के  सामने ला  कर  रक्खा  जा  रहा  हैं  ।  इस  से

 न
 समाज  का  हित  ही  हो  सकता

 न  यह
 से  हमारी  धार्मिक  पुरातन  संस्कृति  की

 उसे  मान्य  ही  हो  सकता  हैं  ।

 तथा  हमारी  उन्नति  कहां  तक  होगी  ।  आज

 हम  गाय  बैल  इत्यादि की  जाति  तथा  गुण
 इस  विधेयक  से  उन  युवक  युवतियों  को

 प्रोत्साहन  जिन  की  बुद्धि  कार्य  के
 का  विशेष  ध्यान  रखने  लगे  हें  जब  कि  यही

 परिणाम  का  विचार  करने  के  लिये  परिपक्व  नहीं बात  हम  पर  भी  लागू  हँ  ।

 हुई  जिस
 से  शान्तिमय  पारिवारिक  सुखी

 यह  विधेयक
 नहीं  जीवन  के  स्थान  में  इन  युवतियों  का

 जू इश  और  पारसी  धर्म  तथा  इन  समुदायों  जवानी  भर  दर  दर  भटक  बुढ़ापे का  कोई
 के  वैवाहिक  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  विभिन्न  सहारा  ही  नहीं  रह  जायेगा  और  पवित्र

 जातियों  जिनके  अपने  व्यक्तिगत  नियम  विवाह  बन्धन  ढीला  हो  कर  सामाजिक
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 पतन  हो  पाश्चात्य  देशों  का  हाल  में  जिस  में  सब  बातों  के  लिये  विस्तार  कुछ

 संशोधन  किये  जाने  ही  पर्याप्त  होते
 |

 स्त्रियों  के  कष्टों  को  कम  करने  के  लिये

 इस  विधेयक  को  मुख्यतया  हम  स्त्रियां  विवाह-विच्छेद  के  अतिरिक्त  और  साधन  भी

 अपने  कष्ट  निवारण  का  एक  मात्र  साधन
 हो  सकते  हें  जो  में  ने  अपने  मतभेद  की  व्याख्या

 सुझाव  के  रूप  में  दिये  हें  ।

 मुझे  शंका  है  कि  इस  विधान  से  कहां  तक

 हमारे  कष्ट  दुर  होंगे
 ।

 इन  कष्टों  का  आरम्भ
 यदि  आज  हममें  से  कई  दुखी  तो  इसका

 कारण  केवल  हमारी  अपना  कर्तव्य  भूल  जाने
 हमारे  विदेशी  आचरणों  से  प्रभावित  होने  के
 कारण  जिस  से  हमारे  जीवन  के  शान्त

 के  मानसिक  निर्माता ही  हे  ।  जो  लोग

 और  सरल  वातावरण  में  असन्तोष  की  एक
 अज्ञानवशं  हमें  पुरुषों  की  दासी  कहते

 वे  यदि  ज़रा  विचार  से  काम  लें  तो  देखेंगे
 लहर  दौड़  और  अब  स्वतन्त्र होने  के

 भी  हमारे  देश  में  पाइचात्य  शिष्टाचार
 पुरुष  कैसा  ही  cig  व  सेवा  बल  से  सौम्य

 हो  कर  हमारे  ऊपर  निर्भर  हो  जाता  हे  ।  हमारे

 अधिकार  पुरुषों  से  कदापि
 कम

 नहीं  हूँ
 ।

 यह  भूल  ही  से  गये  हें  कि  हमारे  नियम  भी

 किसी  sor  आदर्श  की  नींव  पर  खड़े
 मेरे  विचार  में  तो  अधिक  ही  हैं  ।

 जिन  से  शारीरिक  सुख
 न

 मिल  कर  भारत  की  स्त्रियों के  आत्मबल  के

 मानसिक  बल  और  शान्ति  भी  मिलती  थी  ।
 आज  भी  इस  देश  का  सिर  ard  ऊंचा  है

 ।

 इस  विधेयक के  समर्थकों  की  ans  नि

 में  परिणत  हो  जायेगी  जब  वे  देखेंगे कि
 ५  ५४  १५

 यह  तभी  जब  हम
 aa  व  क्लासेस  समाज  ऐसे  निराधार

 सहनशक्ति  अपने  स्वाभाविक
 यत्नों

 से
 स्थापित

 नहीं  किये  जा  सकते
 ।

 गणों  जिनसे  पुरुष  तो  क्या  विश्व  भी
 सेकुलरिज़्म और  fork  समाज  पर  बल  जीता  जा  सकता  न  बिसारेगी  ।  अपने

 re
 थोपी  नहीं  जा  सकती  ।  हमारा  वर्णाश्रम  घर  की  सुव्यवस्था  हमारे  लिये  एक  साधारण

 aa  विभिन्न  वर्णों  में  कार्य  के  उचित  विभाजन
 वस्तु  है  ।  देश  के  वीरों  की  मातायें  होने  के

 के  लिये  है
 ।

 हम  अपने  पूर्वजों  के  अनुभव  व
 साम्राज्यों  का  निर्माण

 व
 संहार  भी  हमारे

 बुद्धिमानी से
 परखे  हुये  परम्परा प्राप्त  नियमों

 ही  हाथ  में  है
 ।

 जब  हम  ही  अपना  कार्य  भूल
 में  विंमान  आवश्यकतानुसार कुछ  परिवर्तन

 भले  ही  करें  परन्तु  उन्हें  सहज  में  ही  त्याग
 उद्जन  अस्त्र  जसी  वस्तुओं  को  ही  सार

 देने  से  हम
 न

 सुखी
 न

 अपने  लक्ष्य  पर  समझ  विश्व  संहार  में  ही  लगा  देंगी  ।

 ही  पहुंच  सकेंगे
 ।

 हमारी  पुरातन  संस्कृति
 इसलिये  हमें  याद  रखना  है  कि  हमें  अपनी

 समूल  नष्ट हो  जायेगी  ।  धर्मनिरपेक्ष राज्य  में
 मर्यादा  का  पालन  छ  की  तरह  करना

 पर  हमें  सोच  कर  ही  चलना  नहीं  तो  और  भी  अधिक  कष्ट  की  भागी
 area  |  यह  विधेयक  तो  मनुष्य  की  धार्मिक

 हम  ही  होंगी ।

 स्वतन्त्रता  का  अधिकार
 ही

 छीने  ले  रहा  है
 ।

 et  एन०  सामना  :  में  उस  प्रवर

 समिति  का  एक  सदस्य  था  जिसने  कई  दिन
 तक

 व  विवाह-विच्छेद  है  उच्च  व  मध्य  वर्ग  इस  विधेयक  पर  विचार  किन्तु  जिस
 की  आवश्यकतानुसार  वर्तमान  विधान  में  ही  रूप  में  अब  यह  राज्य  परिषद् से  पारित
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 होकर  आया  है  इस  में  कुछ  एक  उपबन्ध  विच्छेद  करवा  सके  ।  किन्तु  राज्य  परिषद्

 इस  प्रकार  के  देखने  में  आ  रहे  हें  जिन्हें  स्वीकार  ने  इस  उपबन्ध  को  निकाल  दिया  है  ।

 नहीं  किया  जा  सकता  ।
 एक  और  विषय  जिसका  में  उल्लेख

 करना  चाहता  हूं  खंड  २६  है  ।  इसके  अनुसार राज्य  परिषद् ने  आयु  को

 १८  वर्ष  से  बढ़ा  कर  २१  ag  कर  दिया  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  नपुंसक  हो  और  विवाह

 हम  ने  यह  उपबन्ध  भी  रखा  था  कि  १८  और  न्यायालय  द्वारा  शून्य  घोषित  हो  जाय  तो

 २१  वर्ष  की  आयु  के  बीच  संरक्षक  की  अनुमति  ऐसे  विवाह से  उत्पन्न  हुआ  बच्चा  वैघ  समझा

 होनी  चाहिये  ।  जायगा  ।  यह  बड़ी  विचित्र  सी  बात  जान

 खण्ड  २५  में  जो  यह  उपबन्ध  रखा  गया
 पड़ती  हैं  ।  इसी  प्रकार  उन्होंने  खंड  २४  के

 उपखंड  (२)  को  भी  बदल  दिया  है  ।
 था

 कि  यदि  विवाह  के  wear  एक  पक्ष  को

 यह  पता  चलता  हूँ  कि  दूसरे  पक्ष  को  ऐसा  इसके  पश्चात्  लोक-सभा

 गुप्त  रोग  हे  जो  पहले  पक्ष  को  भी  लग  सकता  २०  १९५४  के  सवा  आठ  बजे  तक  के

 है  तो  पहलें  पक्ष  को  यह  अधिकार  है  कि  लिये  स्थगित  हो  गई


